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 सिचाई  कौर  विद्या  मंत्री  कु०  ल०
 यह  परियोजना  कोलम्बो  योजना के

 धीन  कनाड़ा की  सहायता से  तेयार  को  जायंगी  जांच  तथा  सर्वेक्षण के  लिये  PEGR—KR  कार्यक्रम

 के  श्रन्तगंत  २  लाख  डालर  का  शभ्रावंटन  किया  गया  था  |

 )  पहले  प्रकम  (2X  १००  के  लिये कुल  ५१  करोड़ रुपये  खच  होने  का  अनुमान

 दूसरे  क्रम  का  प्राक्कलन लगभग  करोड़ रुपये  होगा  |  कनाडा से  मिलने  वाली  सहायता की

 राशि  कनाडा  से  आयात  किये  जाने  वाले  उपकरण  की  सीमा  तथा  देशी  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगी  ॥

 पहला  प्रक्रम  के  oo  मेगावाट

 दूसरा  प्रक्रम  ३५  १००  मेगावाट

 प  म  PERE esl  मा र

 दूसरा  प्रक्रम
 प्राधिकरण की  तिथि  से  लगभग  ३  वर्ष
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 श्री  प्र०  to  क्या  कनाडा  के  इंजीनियर  भारतीय  इंजीनियरों  का  सहयोग  भो
 ्

 लि

 yo  ने०  राव

 Oo
 चक्रवर्ती :  क्या  हम

 a!
 ने  उस

 स्थान  पर  पैदा  होते  वाली
 सामग्री  से  प्रौद्योगिक

 विकास की  संभावनाओं  अ्रनुमान  लगायी  है  ?  क  कक  2

 oe
 ०  Mo  राव :  जो  में  औद्योगीकरण के  लिये  बिजली

 eth

 श्री  बासप्पा :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  पहला  यूनिट  LEKRE—VO  में  उत्पादन  प्रारम्भ  कर

 क्या  मैं  जान  सकता  हं  कि  इतना  विलम्ब  क्यों  होंगा  तथा  इस  से  पहले  इसे

 किये  जाता ?

 क
 -

 ...  डा०  कु०  ल०  राद
 :

 इडुक्की  परियोजना  बहुत  बड़ी  परियोजना
 है  जिस में

 दो  बांध
 तथा

 a
 बहुत  जलाशय  बनेंगे  और  कुल  लगभग  ५१  करोड़  रुपये  की  लागत  जायेंगी

 ।
 स्वाभाविक  है

 कि  इस  में  कम  से  कम  इतना  समय  तो  लग  ही  जायेगा  ।

 ्

 श्री  इमाम  लाल  सराफ :  इन  वहुप्रयोजनीय॑  परियोजनाओं  की  स्थापना  करते
 sa,  fit:

 fea

 aa  परियोजनाओं  उन  चीजों  ह  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिये  gains  किए जा

 हैं  जो  मछली  बार  दिल्‍ली  में  जापानी  के  बारे  में  हुई  थीं
 ह

 डा०  कु० ल०  मेरे  माननीय  मित्र  का  सं  केत  दिल्‍ली  के  जीतों को  जोर  वहां  केवल

 एक
 दुर्घटना  से  खराबी  गई  थी  ।  अन्यथा  लगा ने  का  उत्तरदायित्व  तो  निर्मितियों  का  gr  प्रो

 इस  बारे
 में  कभी-कभार ही  कुछ  दिक्कत  होती

 हैं  ।  परन्तु  इस  बारे  में  पूरी  सावधानी
 बर

 जाएगी  कि  भविष्य  में  परीक्षण  के  समय  तथा  बाद  में  वाणिज्यिक  कार्य  के  शुरू  होने  से  पहले  कड़ा

 TAT  रखा  जाए  ।

 att  fasta  प्रसाद  :
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  मे ंसे  कितने  प्रतिशत  sana

 के  लिये
 दी  जाएगी  ।  गौर  कितनी  औद्योगीकरण  के  लिये  ?

 थ

 डॉग  कु  ल०  राव
 :

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  की  सभी  आवश्यकतायें  हरकी
 नी

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  I  want  to  know  whother  any  st  ee  are

 attached  to  the  aid  being  given  by  Canada
 ह

 क  agen  कनाडा यह  सहायता  किन  शर्तों  पर  दे  रहा  ह
 ?

 क

 इ
 >

 कु०  ल०  नाव

 Tei z T er डि

 मं  राज्य  को  सहायता
 गर्ग-क

 जिन  शर्तों  के  mara  तरक  झोर  से  जाती  है  उनके  इलावा  कोई  विशेष

 गत  नहीं
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 ( ore १३
 पेपर

 ह  स  ह  मौखिक  उत्तर
 विविधा

 होरा कुड
 ate  परियोजना

 *द  ६७.  श्री  गो०  मिलती  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रग  कि

 भारत  सरकार  ने  हीराकुड  बांध  परियोजना  का  प्रशासन  किन  शर्तों  पर  राज्य  सरकार

 के  नियंत्रण में  दे  दिया  अर

 क्या  राज्य  सरकार  १२  {ego  की  सरकारी  गजट  aha  मंत्रालय  )

 में  निर्धारित  दक्ष  तथा  weer  श्रमिकों  कीਂ  सेवा-शर्तों  का  पालन  करनी
 ?

 सिचाई  श्र
 विद्युत  मंत्री  कु०  ल०  शौर  एक  विवरण

 पटल
 पर  रखा  जाता  में  गया

 ।
 देखिये  संख्या  एल०  ao  २६२३  ।  ६५  ।]

 श्री  गो०  :  क्या  यह  सच  है  कि  हीराकुड  बांध  परियोजना  में  जिन  दक्ष तथा  प्रति

 श्रमिकों  को  सेवा  की  केंद्रीय
 शर्तों पर  भर्ती  किया गया  था  wa  उन्हें  उड़ीसा  राज्य  की  सेवा  की

 शर्तें  स्वीकार  करने  पर  बाध्य  किया  जा  रहा  है  ?

 डा०  Fo  ल०  राव
 :

 परियोजना  का  हस्तान्तरण  १  १६६०  को  किया  गया  था  जसा

 कि  विवरण में  बताया  गया  स्वाभाविक  है  कि  उसके  बाद  सेवा  की  शर्तें  वही  होनी  चाहियें जो

 उड़ीसा  राज्य  में  प्रचलित  हैं  ।

 aft  गो०  महती  :  जिनकी  छंटनी
 की

 गई  है  उन्हें  काम  में  केसे  लगाया
 जायेगा  ?

 डा०  Fo  ल०  कि  ज्ञात  इन  सभी  परियोजनाओं में  सदा  बहुत
 से  तमंचा री

 स्थायी

 काम
 के  लिये  रखे  जात  हैं  ate  निमी  ण  का  ल  में  अस्थायी  कर्मचारी  भी  रखे  जाते  हैं  ।  जब  निर्माण  काय

 पुरा हो  जाता  है  तो  कर्मचारी  निकालने  ही  पड़ते  इस  मामले  में  उड़ीसा  सरकार  न  इस

 बात  का  पुरा  ध्यान  रखा  है  कि  कम  से  कम  कठिनाई  हो  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जिन  लोगों  की  छंटनी  हुई

 हैं  उन्हें  उड़ीसा  सरकार ने  दूसरा  काम  दिया  है  |

 Shri  Achat  Singh :  Why  the  Hirakud  Project  running  into  a  loss  of

 crores  of  rupees?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  कारण  है  कि  यह  रसोई  में  चल  रहा

 डा०  ०  लग  राव :  मैं  ठीक  से  प्रश्न का  aoa  नहीं  समझा  ।  वास्तव
 में

 यह
 नुकसान

 में
 नहीं  चल  है  क्योंकि  प्रारंभ  में  अधिक  पूंजी के  बावजूद  उत्पादन की  प्रति वि क्र लो वाट  लागत

 x,  बेच

 ara  भी  देश  क  अन्य  स्थानों  की  तुलना  में  कम  है  यह  केवल  R-  दे  नये  पैसे हे  ।

 थी  ४." हूँ  प्र०  कितने  कमंचारियों  की  छंटनी  हुई  है  तथा  कितनों  को  दूसरा  उपयुक्त

 काम  मिला  है
 ?

 डा०  Fo  लग  राव  :  हस्तान्तरण  की  तिथि  को  ४१२  श्रद्धस्थायी  ate  २७६  अस्थायी

 चारियों  को  नोटिस  मिला  था  ।  उड़ीसा  सरका
 र

 ने  उन  सबको  दूसरा  काम  का  प्रस्ताव  निया  था  i

 कितनों  ने  प्रस्ताव को  इसके  आंकड़े मरे  पास  नहीं
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 जल  संभरण

 *egc.  श्री  हरी  माथुर  :  नया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 फिन  राज्यों  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पीने  के  पानी  के  संभरण  की  व्यवस्था  सबसे  अधिक

 शोचनीय  है  ;

 प्रत्येक  राज्य  की  समस्यायें क्या  हैं  तथा  प्रत्येक  के  सम्बन्ध  में  क्या  विशेश  कदम  उठाये

 ञ्रौर

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  नवम्बर  १९६३  में  नई  दिल्ली  में  हुई  अपनी  बैठक  में  की

 गई  विशेष  सिफारिशों  को  देखते  हुए  कितना  अतिरिक्त  धन  दिया  गया  है  wit  क्या  विशेष  उपाय

 किये  गये  हैं  ?
 ~

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  उपमंत्री  द०  स०  राजू  ):  से  अपेक्षित  जानकारी

 देने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या

 एल०  दीं०  २६२४  &r]  |

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  सम्पूर्ण  जांच  के  बाद  ग्रामीण  जल  संभरण  के  लिये  ३००  करोड़  रुपये

 की  आवश्यकता  महसुस  की  गई  थी  जिस  में  से  ६७  करोड़  रुपये  की  श्रपर्याप्त  राशि  दी  गई  थी  ।  उसमें

 भी  सभी  क्षेत्रों  में  प्रभाव  स्थानीय  विकास  कार्यों  में  जिनमें  किसी  विशेष  क्षमता  आर

 सम्मान  की  जरूरत  नहीं  मुश्किल  से  ३२  प्रतिशत  का  खर्चें  किया  गया  है  ।  कया  मंत्री  महोदय

 स्थिति  को  व्याख्या  करेंगे  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  नायर  :  माननीय  सदस्य  का  कथन  यहां  तक  ठीक  है  कि  जब

 तक  काम  को  तेज  करने  के  लिये  कुछ  किया  नहीं  तीसरी  योजना  के  श्रान्त  तक  शायद  ६७

 करोड़  रुपय  की  अति  भ्र पर्याप्त  राशि  का  पूरा  उपयोग  न  हो  सके  ।  उसके  लिये  हमने  एक  पीने  के  पानी

 सम्बन्धी  बोर्ड  नियुक्त  किया  जिसने  जगह  जगह  जा  कर  समस्या  को  परखा  कौर  अपन  प्रतिवेदन  में  इस

 योजना के  भ्रन्तंगं त  काम  करने  वाले  विभिन्न  अधिक  रणों  को  समन्वित  करने  के  बार में  कुछ  सिफारिशें

 कीं  ।  उसने  सिफारिश  की  है  कि  स्थानीय  विकी स  कार्यों  तथा  स्वास्थ्य  मंत्रालय  को  ara  fest  धनराशि

 को  एक  ताथ  मिला  दिया  जाए  तकनीकी  लोगों  की  देखरेख  में  सारे  काम  का  निष्पादन  हो  |

 योजना  आयोग  के  सदस्य  प्रो  ०  रखकर  की  श्रध्यक्षता  में  समन्वय  समिति  का  पुनर्गठन  कर  दिया

 गया है  ate  ara  हैं  कि  यह  समिति  क'द्रेक ष्छ्  कठिनाइयों  को  दूर  कर  सकेगी  ।

 थी  हरिश्चन्द्र माथुर  :
 राजस्थान

 के  संबन्ध  में  क्या  में  माननीय  मंत्री
 का  ध्यान  मुख्य

 मंत्री  द्वारा  श्रकतूबर  q¥ERR  में
 भेजे  गये  भ्रमण-शा  सकाय  पत्र

 की  प्रोर
 दिला  सकता हुं  जिसमें  उन्हों ने

 कहा  था  कि  वह  कम  से  कम  ३  करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  खच  कर  सकते  हैं  क्योंकि  उनके  पास  कर्मचारी

 उपकरण  तथा  संगठनात्मक  व्यवस्था  है  प्यार  उन्होंने  जांच  पड़ताल  भी  करवा  ली  है
 ?

 इसके  बावजूद

 इन  फोन  वर्षों  में  के  वल  १  करोड़  रुपया  खर्च  किया  गया  है  जबकि  उनकी  मांग  ३  करोड़ रु०  प्रति  वर्ष

 एक  प्रो  तो  अभाव है  ।  हमने  ब्रोकर  घन  मांगा  दूसरी  ग्रोवर
 जो

 कुछ  दिया  जाता  है  वह  भी

 प्रयोग  में  नहीं  लाया
 जा

 रहा  राजस्थान के  मुख्य  मंत्री  धन  मांगते  हैं  प्रौढ़  कहते  हैं  कि  उनके  पास

 सामान तथा  हरेक  खोज  तैयार  माननीय  मंत्री  का  इस  बार  में  क्या  विचार  है  ?

 डा०  सुशीला  नायर
 :  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री  ने  २  करोड़  रुपय  में

 जो
 उनके  पास

 मामूली  सा  भी  खच  नहीं  किया  मुझे  समझ  नहीं  जाति कि  में  योजना  आयोग
 या  वित्त  मंत्रालय
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 2  qe&ev  मौखिक  उत्तर
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 से  कैसे  कह  सकती  हुं  कि  वह  रा  स्थान को  कौर धन  दे  जब  तक  कि  वहां  उतना  भी  धन  खर्चें  नहीं  होता

 जितना  उनकी  योजना  में  निर्धारित  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :
 योजना  आयोग  ने  उसमें  कठौती

 कर  दी  राजस्थान को  दोष

 देने
 का  कोई  लाभ  नहीं

 Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  :  In  Salavasanahar,  Rewari  tehsil  of  dis-
 trict  Gurgaon,  in  district  Mahendragarh  even  the  drinking  water  is  brackish.

 Mr.  Speaker  :  You  are  coming  from  State  to  district  and  from  district

 to  tehsils  and  villages....

 Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  :  Sir,  it  is  a  very  important  question.

 Mr.  Speaker  :  Such  detailed  questions  cannot  be  asked  here  at  the
 Centre.

 Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  :  What  steps  are  contemplated  about
 those  areas  of  Punjab  where  the  drinking  water  is  brackish  ?

 Dr.  Sushila  Nayar  :  Sir,  use  is  not  being  made  of  the  amount  earmarked
 in  the  Third  Plan  for  pure  water  in  villages.  I  have  written  in  this  connection
 to  all  the  Chief  Ministers  and  Health  Ministers  to  expedite  this  work.

 थ्री  पर  वेकटासुब्बेया  :
 क्या  यह  सच  है  नहीं  कि  शरार  प्रदेश  के  कई  भागों  में  पीने  के  पानी

 का  बड़ा  ही  अभाव  उन  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  जल  संभरण  योजनाके  चलाने  के  बार  में  सरका  र  का  क्या

 व्यवस्था करने  का  विचार  है  ?

 डा०  सुशीला  नायर  :  सभी  राज्यों  में  अभाव  वाले  क्षेत्र  e——frat  में  किसी  में  कुछ
 कम  प्रौर हम इस चीज पर बल दे इस  चीज  पर  बल  दे  रहे  हैं  कि  इन  क्षेत्रों  की  उच्चतम  जरूरतों  को  पूर्ववतिता दी  जाए

 परन्तु  योजनाओं  को  बनाना  तथा  चलाना  राज्य  सरकारों  का  काम  हम  उन्हें  सहायता  दे  सकते

 सलाह  दे  सकते  हैं  परन्तु  काम  उन्हीं  को  ही  करना  है  ।

 eft  त्यागी
 :  क्या  गांव-वार  कोई  ates  दफ  किए  गए  हैं

 कि
 कहां  कहां  पानी

 की
 कमी

 है  या  सारी  योजना  कवल  सिद्धांत  रूप  ही  में  चल  रही  है  ?

 डा०  जी  नहीं  ।  सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  ने  जो  गांव  में  eal  के  लिये

 मुरुगन  रूप  सें  उत्तरदायी है  जानकारी  एकत्रित  की  है  ौर  हम  ने  उन्हें  कहा  हैकि  इस  जानकारी

 का  विश्लेषण  करके
 हमें  बतायें  फि  शिन  गांवों  में  कोई  भी  कुमार  नहीं  किन  में  एक  किन  में  दो

 तीन  हैं  इत्यादि  ।  वे  विश्लेषण कर  रहे  हैं  ।

 Shri  Buta  Singh  :  It  has  first  been  stated  that  there  is  scarcity  of  water
 in  every  state  of  India.  The  hon.  Minister  blames  the  Chief  Ministers  that  they
 have  not  utilised  the  funds.  May  I  know  whether  the  Central  Government  is

 going  to  make  some  arrangements  on  itsown  behalf  so  that  peoplein  these

 areas  may  get  pure  drinking  water  ?

 Dr.  Sushila  Nayar  :  We  had  formulated  a  scheme  about  two  years  ago
 for  those  areas  where  there  was  scarcity  of  water  and  we  gave  100  per  cent  help
 to  the  State  Governments  to  set  up  investigation  divisions  so  that  they  might
 make  a  study  of  the  problems  and  prepare  schemes  and  plans  in  time  with

 their  requirements.  Ifthe  sanctioned  amount  is  spent,  we  would  try  to  ask
 for  more  from  the  Finance  Minister.
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 Shrimati  Jamunadevi:  Are  the  rural  water  supply  schemes  not  making
 progress  due  to  the  paucity  of  funds  or  the  inactivity  of  the  Madhya  Pradesh
 Government  and  what  are  the  causes  of  failure  in  this  respect ?

 Dr.  Sushila  Nayar  :  It  is  rather  difficult  for  us  to  explain  the  position.
 We  examine  the  schemes  which  are  submitted  to  us  by  the  states  and  our  techni-
 cal  advisers  extend  on-the-spot  help  to  improve  those  schemes  but  the  initiative
 to  formulate  these  schemes  should,  in  any  case,  be  taken  by  the  State  Govern-
 ments,

 कुछ  माननीय  सदस्य  Js-—

 अध्यक्ष  महोदय .  राज  दो  मांगों  पर  चर्चा  होंने  वाली  है  ।  कोई  दो  दर्जन  सदस्य  खड़े हों

 रहे  हैं
 ।

 Shri  Bagri  :  Sir,  it  is  a  very  important  question  for  making  arrangements
 for  drinking  water.  These  water  supply  schemes  are  only  on  paper  and  are  not

 implemented.  The  Pratap  water  supply  scheme  for  Bhawani  has  not  yet  been
 started.  People  in  our  area  are  facing  acute  scarcity  of  drinking  water  and  the
 discussion  should  therefore  continue  for  a  little  longer.

 Mr.  Speaker  :  Hon.  Member’s  question  has  come.

 क Shri  Kashi  Ram  Gupta  All  the  Members  will  not  get  the  chance

 today  to  speak  on  the  Demands  of  the  Health  Ministry.  "Those  Members  who
 are  not  going  to  have  that  chance  may  therefore  be  allowed  to  ask  questions.

 Mr.  Speaker  :  Let  the  discussion  on  the  Demands  of  the  Health  Ministry
 be  over.  If  even  after  that  hon.  Members  want  to  discuss  it  further,  let  them

 give  notice.  You  can  yourself  realise  how  can  allow  all  the  24,  25  Members
 to  ask  questions.  That  may  not  be  possible  even  in  the  whole  Question  Hour.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  At  least  the  Members  from  Rajasthan  must
 be  allowed  to  ask  questio  s  since  this  question  is  about  Rajasthan.

 दामोदर  घाटी  निगम

 श्री  मुहम्मद  इलियास  :

 नंद  ६८.  श्री स०  मो०  बनर्जी  :

 श्री  दीनन  भट्टाचार्य

 am  सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दामोदर  घाटी  निगम  के  भागीदारों के  बीच  भविष्य  में  निगम के  विद्युत्‌

 संभरण  के  काम  के  बारे  में  कुछ  निर्णय  किये  गये

 चोथी  पंचवर्षीय  योजना  में  दामोदर  घाटी  क्षेत्र  की  बिजली  की  भावी  आवश्यकता

 कितनी  है  जिसे  अधिनियम  के  अनुसार  दामोदर  घाटी  निगम  को  पूरा  करना  है  तथा  क्या  दामोदर ~

 घाटी  निगम  के  लिये  ma  तक  स्वीकार  की  गई  क्षमता  से  वह  श्रावइ्यकता  पूरी  ह

 कौर

 यदि
 स्वीकृत  क्षमता  ग्र पर्याप्त  हुई  तो  meat  को  पूरा  करने  के

 लिए  क्या

 कदम  उठाये  जायेंग े?
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 सिचाई  अर  विद्युत  मंत्री  कु०  ल०  :  जो

 अनमन  है  कि  चौथी  के  अन्त  तक  दामोदर  घाटी  क्षेत्र  में  ८४३  मेगावाट

 बिजली  की  आवश्यकता  होगी  ।  यदि  दामोदर  घाटी  निगम  भविष्य  में  अपने  श्राप  को  घाटी  की

 भीतरी  आवश्यकताओं  तक  ही  सीमित  रखे  श्र  aye  धोखे  घाटी  से  बाहर  किये  गये  वायदों  से

 म्स्व्यं  को  हटा  ले  तो  स्वागत  ग्रधिष्ठापतों  के  साथ  दामोदर  घाटी  निगम  कीਂ  पक्की  क्षमता  इस  मांग

 को  पुरा  करने  के  लिए  काफी  होगी  ।

 wet  ही  नहीं  उठता

 मनरो  मुहम्मद  इलियास  :  क्या मैं  जान  सकता  हुं  कि  चौथी  योजना  में  यह  बिजली  बिहार

 पश्चिम  बंगाल  सरकारों  कें  बीच  कैसे  बांटीਂ  जायेगी  ?

 डा०  Fo  ल०  रा व  प्रत्येक  को  Yo  प्रतिदिन  मिलेगी  |

 श्री  मुहम्मद  इलियास  :  क्या  सरकार  ने  चौथी  योजना  में  विद्युत्‌  संयंत्रों  की  स्थापना  के

 लिए  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  टेंडर  मंगवाया  है  ate  यदि  तो  किस  देश  ने  भेजा  है  ?

 डा०  Fo  न०  राव
 :

 प्रभी  तक  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।

 डा०  रानी  सेन  :  क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  उस  क्षेत्र  में  अपने  नियंत्रण

 में  एक  अर  बिजलीघर  स्थापित  करने  के  लिए  दामोदर  घाटी  निगम  की  सहायता  चाहती  थी  ?

 डा०  कु०  ल०  राव  :  जी  पश्चिम  बंगाल  सरकार  शीरानी  तरफ  से  घाटी  में  बिजली  पैदा

 करना  चाहती  थी  ।

 शो  स०  मो०  बनर्ज  :  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  कया  प्रत्येक  राज्य  को  ५०  प्रतिशत  का

 आवंटन  समानता  के  glare  पर  है  या  उनकी  अ्रावश्यकताश्रों  के  धार  पर  तथा  क्या  माननीय

 मंत्री  जानते  हैं  कि  बिजली  न  मिलने  से  पश्चिम  बंगाल  में  उद्योगों  का  प्रसार  नहीं  हो  रहा  है  are

 ate  gi,  तो  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 डा०  Fo  ल०  रॉव  :  प्रस्ताव  सोच-विचार  के  श्रतुसार  हैं  ।  यह  तो  संयोग  की  बात  है  कि

 lal  क्षेत्रों  में  बिजली  की  जरूरत  लगभग  एक  जैसी  है  ate  इसलिये  ५०  प्रतिशत  बिलकूल  उचित  है  ।

 उस  प्रदेश  में  बि  ली  की  मांग  के  प्रश्न  के  बारे  में  हम  इस  समय  इतने  यूनिट  शुरू  कर  रहे  हैं  कि

 तीसरी  योजना  के  wet  तक  हमें  वहां  फालतू  बिजली  के  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 श्री  च०  काठ  भट्टाचार्य  :  क्या  मानवीय  मंत्री  जानते  हैं  कि  हावड़ा  से  चलने  वाली  एक

 स्थानीय  बिजली  गाड़ी  faa नी  की  कमी  या  बन्द  हो  जाने  के  कारण  नहीं  चल  सकी  थी

 डा०  Fo  ल०  राव  :  ऐसा  ही  है  |  हमारे  ध्यान  में  ae  लाया  गया  है  कि  बिजली  बन्द  होने

 से  tas  को  नुक्सान  उठाना  पड़ा  परन्तु  ऐसा  अस्थायी  रूप  से  ही  हुमा  होगा  |

 श्री  प्र०  रं०  चक्री  :  क्या  यह  सच  है  कि  दामोदर  घाटी  निगम  स्थापित  करने  का  मूल

 विचार  यह  था  कि  समन्वित  विकास  हो  तौर  यदि  तो  काम  के  इस  विभाजन  से  उस  समन्वित

 विकास  में  क्या  सहायता  मिलेगी  ?
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 डा०  Fo  ल०  राव :  समन्वय  फिर  भी  रहेगा  क्योंकिਂ  wat  तक  बिजली  का  सम्बन्ध  है

 उसका  विकास  दामोदर  घाटी  क्षेत्र  के  साथ  ही  होगा  |  केवल  सिचाई  का  भाग  कल  से  स्थायी  ST

 से  पश्चिम  बंगाल  को  हस्तान्तरित  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  sate  सर्राफ  :  भागीदार  राज्यों  द्वारा  ये  निर्णय  कर  लिये  जाने  के  बाद  क्या

 विद्युत  जनन  तथा  सिचाई  के  लिए  जल  संभरण  की  मूल  योजन  में  कोई  परिवर्तन  किया  गया  है

 att  यदि  तो  इसका  तीसरी  तथा  चौथी  योजनाओं  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 डा०  Fo  ल०  राव  :  कोई  विशेष  परिवर्तन  नहीं  gar है  ।  जितने  क्षेत्र  की  सिंचाई  करने

 ग  विचार  था  ae  वास्तव  में  विस्तृत  जांच  wie  कार्यान्वित  के  परिणामस्वरूप  बढ़  गया  है  ।

 जो  बिजली  wa  पैदा  होती  है  वह  प्रारम्भिक  कार्यक्रम  में  प्रत्याशितਂ  मात्रा  से  ज्यादा  है  ।

 श्री  प्रभात कार  :  माननीय  मंत्री  ने  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 से  उस  क्षेत्र  में  एक  ate  संयंत्र  खोलने  की  प्रार्थना  प्राप्त  हुई  है  ।  क्या  मैं  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 जान  सकता हुं
 ?

 डा०  Fo  त्न०७  राव
 :

 प्रमी  तक  पश्चिम  बंगाल  wraky  Y
 ANDES  परियोजना  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा

 हो  रही  है  ।

 सरकारी  १९४५८

 ao

 यशपाल  fag

 श्री  कपूर  fag नद  Oo,

 .  श्री |

 arratt
 दिनांक  मंजरी

 :

 क्या  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सरकारी  भू-गुहारी  रूप से  कब्ज़ा  करने  चालों

 का  १९४५८  को  भूमि  के  शाश्वत
 पट्टाधारियों

 पर  कर

 रही  प्रौढ़

 यदि  तो  कितने  मामलों  में  इसे  लागू  गया  है  तथा  दीवानी

 अदालत  में  न्यायनिर्णयन  के  बिना  प्रवेश  at  क्षति  की  धमकी  देने  पर

 रुपया  वसूल  किया  गया  है
 ?

 श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना )  जी  हां

 अ्रधिनियम  के  अ्रधीन  ३२  मामलों  में  कार्यवाही  चलाई  गई थी  |

 पट्टेदारों  द्वारा  किये  गये  समझौतों  के  फलस्वरूप  २१  पट्टों  के  सम्बन्ध  में  SQ, ONS  ३७

 रुपये  के  किराये  की  बकाया  राशि  वसुल  किये  गये  हैं  ।

 Shri  Yashpal  Singh :  what  is  Govt.’s  policy  in  regard  to  houses  which
 have  been  constructed ?

 Would
 the  Govt  recognise  them  or  reconstruct

 them  after  demolition  ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna  It  is  not  concerned  with  houses  Govt.

 has  given  land  on  lease.  There  are  various  kinds  of  lease  with  which  certain
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 conditions  are  attached.  If  any  lessee  violates  any  condition,  the  Land  and

 Development  Officer  looks  into  it.  Wherever  it  is  possible,  compromise  is

 made  and  money  realised.

 Shri  Yashpal  Singh  :  Does  this  Act  apply  to  100-year  or  perpetual
 leases  ?

 This  land Shri  Mehr  Chand  Khanna:  I  have  said  that  it  does  apply.
 was  given  hundred  years  ago  almost  free  or  just  at  a  very  nominal  cost.  If  any

 body  misuses  it  in  Delhi,  Government  will  have  to  deal  with  him.

 श्री  age  सिह  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  इस  तरह  के  दीवानी  मामलों  में

 नागरिकों  के  विरुद्ध  इस  दमनकारी  शक्ति  को  अपने  हाथ  में  रखने  पर  क्यों  तुली  हुई  है  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  यह  नागरिकों  के  विरुद्ध  कोई  दमनकारी  शक्ति  नहीं  है  लेकिन  यदि

 वे  पट्टे  की  शर्तों  को  तोड़ेंगे  तो  कार्यवाही  करनी  ही  पड़ेगी  ।  यदि  पट्टे  के  सम्बन्ध  में  सरकार  सुधार

 के  लिये  थोड़ा-बहुत  रुपया  लेती  है  तो  यह  दमनकारी  नहीं  है  ।  यह  हमारा  अधिकार है
 ।

 श्री  कपूर  सिह  साधारण  व्यक्तियों  की  तरह  वे  भ्र दा लत  में  कयों  न  जायें  ?

 meat  महोदय :  इस  संसद  द्वारा  पारित  एक  कानून है  |

 श्री  कपूर  सिह  १  लब  यह  शक्ति  दमनकारी  है  तो  वह  इसे  रखने  पर  oe  क्यों  करते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।  श्री  आकार  लाल  बैरवा  |

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  It  is  a  fact  that  the  land  in  Govt.  possession  is
 sold  by  auction  in  which  the  poor  people  get  no  chance  because  departmental
 men  bid  more  and  more  and  ultimately  it  goes  to  their  own  candidates  ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna  :  That  is  a  different  matter.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  But  that  is  the  question.

 Shri  Braj  Raj  Singh  :  Is  it  a  fact?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna  :  What  is  fact ?

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Is  it  a  fact  that  land  is  not  given  on  lease  but
 is  blackmarketed  in  auction ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna  :  This  land  was  initially  allotted  to  the

 people  in  Delhi  for  constructing  houses.  As  I  have  already  stated,  if  some-

 body  violates  the  terms  of  the  lease  Govt.  is  to  take  action.  So  faras  the  sale  of
 land  is  Concerned,  the  method  suggested  by  the  hon.  Member  had  not  crossed

 my  mind  so  far  and  evenin  future  I  would  not  like  even  to  think  of  it.

 राजघाट में  समाधि

 Forge.  श्री  दी०  च०  क्या  प्रवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 राज वाट  में  महात्मा  गांधी  की  समाधि  के  निर्माण-कार्य  में  अरब  तक  क्या  प्रगति

 हुई

 शन  तक  कितना  खर्च  टो  चुका  कौर

 इसके  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  संभावना है  ?

 रे  १०  3101
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 आवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  :  मुख्य  समाधि  FT

 जिसमें  संगमरमर  का  जंगली  तथा  पास  का  मिट्टी  का  स्तूप  सम्मिलित  पूरा  हो

 ९  | गया  है  ।  आस-पास  की  जमीन  में  कृत्रिम  नहरों  शादी  का  काम हो  रही

 २४  लाख  रूपये  ।

 sare  वर्ष  किसी  समग्र  ।

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  कया  मैं  घान  सकता  हूं  कि  समाधि  के  खास-पास  का  कृतिम  नहर

 आदि  कब  तक  पुराणो  जायेगा  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  मैं
 ने  बताया  कि  अगले  वर्ष  किसी  समय  काम  के  पूरा  होने  की  दशा  है  ।

 att  दो०  चं०  समाधि  के  रख-रखाव  पर  होने  वाले  रावत  व्यय  की  क्या  व्यवस्था

 की  जायेगी  र  क्या  उसका  श्रीमान  लगाया  गया  है  ?

 को  मेहर  चन्द  खन्ना  :  भ्रांति  व्यय  भारत  सरकार  करती  है  ।  एक्  राणा  समाधि

 समिति  बनाई  गई  है  ।  उसमें  दोतों  सदनों  के  कुछ  संसद-सदस्य  हैं  ग्रोवर  सारे  मामले  को  देख  जाता

 वे  खर्चे  का  हिसाब  लगाते  हैं  जो  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  को  भेजा  जाता

 wit  के  बाद  उसकी  स्वीकृति  दी  नाती  है  ।

 श्री  gto  चचा  समाधि  के  पूरा  हो  जाने  पर  इस  पर  लगभग  कितना  attra:  श्रावस्ती

 व्यय  होगा  ?

 खरी  मेहर  चन्द  खन्ना  :  कुड  पता  यह  सवाल  कुछ  गौर  है  ।

 Shri  R.  S.  Pandey  :  J  want  to  know  in  refrence  to  the  Samadhi  cons-
 truction  work  whether  any  such  suggestion  came  up  before  the  Ministry  that  a
 model  hut  like  the  one  in  which  Bapu  used  to  live  should  be  constructed  in  the

 present  courtyard  where  there  is  the  Samadhi  so  that  thousands  of  visitors  who
 come  there  may  know  what  a  simple  life  Bapu  used  to  live;  if  so,  what  action
 has  been  taken  in  that  regard ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna  :  I  am  not  aware  of  it.  The  question  of  the

 Samadhi  has  come  before  the  Cabinet  twice  or  thrice  and  it  has  been  looked
 into,  In  accordance  withthe  approval  of  the  Cabinet,  we  have  appointed a
 Bombay  architect,  Bhutta.  Work  is  going  on  in  the  light  of  his  suggestions.

 थोरंगा  :  क्या  ठ ्  यद  wares  सिल  tea  है  फि  मद  तमा  गाधी  की  जन्म  शताब्दी  क्यों
 कि

 १९६६  में  पड़ती  rome  कम  मे  कम  उन  सत्य  तक  समाधि  का  सारा  काम  पूरा  करेगी  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  यह  काम  अ्रगले  वर्ष  किसी  समय  पूरा  हो  नाना  चाहिये  wit  मैं  देखूंगा

 कि
 यहं  पूरा  ही  जाये

 Shri  Kachhavaiya  :  May  I  know  whether  any  foreign  assitance  has  been

 received  for  the  construction  of  this  samadhi;  if  so,  how  much

 Shri  Mehr  Chand  Khanna  :  I  do  not  know.  Our  estimates  have  been

 sanctioned  by  the  Finance  Ministry  and  the  work  is  being  done  by  the  C.P.W.D.
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 श्री  कपूर  सिह  :  क्या  सरकार  महसुस  करती  है  कि  महात्मा  गांधी  के  मरण विषयक  अवशेष

 क्योंकि  बहुत  से  स्थानों  घर  बिखरे  हुए  हैं  इसलिये  ag  निर्माण-कार्य  समाधि  नहीं  हूं  बल्कि  स्तूप  है
 +  ?

 कौर  यदि  तो  क्या  सरकार  इसका  नाम  समाधि  की  बजाय  स्तूप  करने  का  विचार  रखती  ठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  कहना  है  कि  भ्रातियां  क्योंकि  अनेक  स्थानों  पर  विसर्जित  की  गई

 इसे  महात्मा  गांधी की  समाधि  नहीं  कहा  जना  सकता  कौर  यहं  केवल  स्तूप  ही  हो  सकता

 वह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  सरकार  नाम  बदलने  बग  विचार  रखती  है
 ?

 र. बे देशिक  कार्य  मंत्री  तथा  ay  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :
 मैं  समझ

 नहीं  पाया  क  यह  सवाल  कैसे  उठता  हे  अर  अगर  कछ  अस्थियां  कौर  जगहों  पर  भेज  दी

 गई  थीं  तो  यह  स्तूप  हो  गया  ।  वास्तव  में  दाह  संस्कार  उसी  स्थान  पर  हुए  थे  राज  इसलिये

 यह  समाधि है  ।

 श्री  कपूर  सिह :  व्याख्या  करने  पर  समाधि  वह  स्थान  है  जहां  किसी  मुत  व्यक्ति  के  सभी

 मरणविषयंक  अवशेष  अपने  मौलिक  स्थान  पर

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  हम  नहीं  कर  सकते
 |

 श्री  हेम  बरसा  वे  ब्रह्मकुंड  में  एक  स्तूप  बनवाये
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  इतने  विद्वान  हो  तो  मैं  क्या  करूं
 ?

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  श्राप
 भी

 कम  नहीं  है
 |

 Shri  M.  Banerjee :
 In

 reply
 to  an  earlier  question  the  Prime  Minister

 has  said  that  when  the  construction  work  was  taken  up  care  would  be  taken  to
 make  it  artistic  at  least  and  instead  of  looking  like  Birla  Mandir  it  would  reflect

 I  want  to  know  whether the  simplicity
 of  which  Gandhiji  was  an  embodiment.

 the  fact.  is  not  this  that  the  construction  so  far  made  there  shows  as  if  the  soul
 of  Gandhiji  has  been  captivated  in  a  fort  and  what  the  hon.  Prime  Minister
 feels  about  it  because  he  had  once  given  a  promise  in  this  connection.

 Mr.  Speaker  The  hon.  Member  may  seek  information  and  not  ask  for

 any  opinion

 मैं इस  की  प्राज्ञा  नहीं  देता  ।  डा०  दास  ।

 श्री स०  मो०  बनर्जी  यहां  सदन  में  प्रशासन  दिया  गया  था  |

 Dr.  Govind  Das :  Is  it  proposed  to  have  any  institution  in  the  buildings
 surrounding  the  Samadhi?  Who  are  the  experts  whose  opinion  has  been

 sought  for  the  gardens  being  laid  there ?
 Shri  Mehr  Chand  Khanna :  As  far  the  Samadhi,  our  intention  is  to  keep

 the  whole  area  from  the  Samadhi  to  the  Fort  and,  on  the  other  side  upto
 Power  Station.neat  and  clean  and  to  have  gardens  and  canals  there  We  do  not
 intend  to  construct  anything  there.  The  Gandhi  Peace  Foundation  intended
 to  construct  some  buildings  there  That  was  also  looked  into  The  matter
 went  before  the  cabinet  The  proposal-is  that  I  should  give  them  some  good
 site  in  the  Minto  Road  area  or  some  other  area  nearly.  There  is  no  intention

 there to  construct  anything

 [- 2: 18  माननीय  मंत्री  बताने  की  करेंग  कि  समाधि  थ  ऊपर  से श्री  च०  को ०  भट्टाचार्य

 दादों  को  हटा  क्यों  दिया  गया  है  जिस  पर  स्वयं  प्रधान  मंत्री  ने  पिछली  बार  वहां  जाने  पर

 टिप्पणी की  थी  ?
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 meat  महोदय  इस  प्रशन  का  frat  बार  उत्तर  दिया  गया  था  ।  शे  sts 15८  हटाए  नहीं  गए

 हैं  ;  ये  वहां  हैं
 ।

 श्री  च०  का०
 वे
 समाधि

 के
 ऊपर  नहीं हैं  ;  वे  समाधि  के  किनारों  पर  हैं

 दिखाई नहीं  देते  ।

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  रामਂ  दो  स्थानों  पर  खुदवा  दिया  गया  एक  तो  समाधि

 ह पर  ही  श्र  दूसरे  जहां  फूल  चढ़ाये  जाते  हैं  .

 ने  a o  |
 श्री  जवाहर  लाल  नहरू  दोनों  ही  जगहों  पर  हैं  ;  ऊप  थी  शौर  किनारों

 पर भी  ।

 दिल्ली  बिजली  az

 Catt  हरि  विष्णु  कामत

 थ्री  मुहम्मद  इलियास

 फंदे  ७३.  4
 शनी  दीनन  भट्टाचायं

 श्री स०  Alo  बनर्जी  :

 क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  वहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  बिजली  संभरण  उपक्रम
 के  बिजली  घर  में  खराबी  पैदा  होने  के

 कारणों  की  जांच  पूरा  हो  गई  है  ;  ate

 यदि  तो  जांच  की  उपपत्तियां  ate  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 सिचाई  शर  विद्या  मंत्री  कु०  ल०  कौर  अपेक्षित  जानकारी

 प्रदान  करने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  हैं  !

 विवरण

 1,
 t  a पी टर्बो-ग्राल्टरनेटर यूनिट  में  कुछ  कम्पन  हो  जाने के  कारण  ५  १९६४  को

 बिजलीघर  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।  कम्पन  के  बारे  में  पहली  बार  ३  Q8t¥ Ht Tal Taq t को  पता  चला  ।

 मशीन  जिसके  लिये  दी  गई  गारंटी  का  अवधि  अभी  समाप्त  नहीं  हुई  मैक्स  मित्सुबिशी  रोजी

 केशा  जापान  के  इंजीनियरों ने  जांच  की  है  ।  इसी  फर्म  ने  इस  संयंत्र  का  संभरण किया  था

 और  इस  कों  लगाया  था  ।  मशीन का  निरीक्षण  करने  के  बाद  फर्म  के  इंजीनियरों  ने  यह  विचार  व्यक्त

 किया  है  कि  टर्बाइन  ate  जनरेटर  के  में  कुछ  अन्तर हो  जाने  के  कारण  ये  कम्पन  हुए
 ।

 मदीन  का  इस  बीच  कर  दिया  गया  तथा  यह  २४  १९६४ थै  फिर  चालू कर

 दी  गई  है
 ।

 मशीन  के  कार्यकरण  पर  पुरा  निगरानी  रखी  जा  रही  है
 |

 मशीन  को  १  1ER¥

 से  वाणिज्यिक  रूप  से  चलाने  के.लिए  उपयुक्त  घोषित  कर  दिया  गया  हैं
 ।  कम्पनी के  कारणों  के  बारे

 में  किन्हीं  निश्चित  निष्कर्षों  पर  अभी  तक  नहीं  पहुंचा
 जा

 सका  है  तथा  मशीन  के  विभिन्न  carat

 के  भ्रमित  कुद  दिन  काम  कर  लेने  के  बाद  ही  इसਂ  बारे  में  कुछ  पता  लगने
 की

 आशा
 ।

 श्री  पूरी  विष्णु  क्या  यह  बच  है  कि  इस  खराबी  को  दूर  करने  के  लिये  सारे  देश  में
 भी  इंजीनियर  उपलब्ध  न  हो  सका  इस  प्रकार  &  विदेशी  तकनीकी  सहयोंग  का  यह  परिणाम
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 निकला  है  कि  भारत  विदेशी

 गया है  ?  यदि  तो  इंजीनियरिंग  की  विशेषीकृत  शाखों  में  जो  safes  पिछड़ापन  है  उस

 कों  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही की  जा  रही  है  अथवा  करने  का

 frat है  ?

 डा०  कु०  ल०
 राव

 :
 यह  बिल्कुल  सही  हैं  कि  इस  देश  मैँ  इनका  निर्माण

 न
 होने  के  कारण

 खराबी  के  कारणों का  पता  लगाना  वस्तुतः  कठिन है  ।  बह  आशा की  जाती है  कि  are  तीन
 या

 बार  वर्षों  के  दौरान  जब  देश  में  ही  निर्माण  होता  प्रारम्भ  हो  हम  इस  कमी  क  दूर  कर

 3  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 किस  प्रकार
 ?

 डा०  Fo  लठ  राव
 :

 यह  की  जाती  है  कि  देशमें  निर्माण  में  वृद्धि  हों  जाने  से  देश  के
 अन्दर  पर्याप्त  जानकारी  उपलब्ध  हो  जायेगी  तौर  इस  ॥ wars  ay

 खराबी  कों  दूर  किया

 लजा  सकेगा  ।

 श्री  हरि  विष्णु  संयंत्र  के  लगाने  पर  खर्च  की  गई  कथित  शरत् यधिक  राशि  FAT  है

 जैसाकि
 विवरण  में  दिया  गया  यह  खराबी  के  कारण  हुई  है  या  गलत

 ००
 मेंट  के  कारण ?

 डा०  Fo  ल०
 राव

 :
 जापान  स  भाये  इंजीनियरों  ने  खराबी को  दूर

 कर  दिया है

 ate  मशीन  कब  काम  कर  रही  है
 ।

 उन्होंने  प्रभी  तक  वह  रिपोर्ट  नहीं  दीਂ  है  कि  किन  fare  कारणों

 से  वह  कम्पन gar  |

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  How  much  loss  has  been  caused  due  to  the  non-

 availability  of  electricity  as  a  result  of  the  breakdown  of  the  Power  Station
 ‘and  whether  this  loss  would  be  made  good  by  the  contractor  or  it  would

 be

 borne  by  Government.

 डा०  Fo  Mo  राव  :  इस  काय  से  हमे  लाभ  sar  है  क्योंकि  हमें  भाखड़ा  &  सस्ती

 बिजली  प्राप्त  हुई  है  |

 ‘ment  ?.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Who  will  bear  it,  the  contractor  or  the  Govern-

 डा०  Fo  सेठ  राव
 :

 यह  समस्त  हानि  कम्पनी  पूरी  करेगी
 |

 श्री  हेम  बदला
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  स्वयं  माननीय  मंत्री  जी  ने  इस  बात  को  स्वीकार  किया

 है  कि  हमारे  भारतीय  इंजीनियरों का  तकनीकी  ज्ञान  प्राप्त  करना  चाहिये  ale  उन्होंने  एक  TH

 तरीके  से  उनकी  झ्रालोचना की  है  ?  यदि  तो  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  हमारे  बिजली

 नियमों  को  इन  संयंत्रों  की  जानकारी  से  सुसज्जित  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाये हैं  ?

 डा०  Fo  लठ
 राव

 :
 यह  बिल्कुल  सच  है  कि  भारतीय  इंजीनियरों  को  इन  मशीनों  के  निर्माण

 सम्बन्धी  संचालन  के  बारे  में  उच्च  ज्ञान  प्राप्त  करना  आवश्यक है  ।  जैसाकि  मैंने

 व्यय  सम्बन्धी  मांगों  के  दौरान  निवेदन  किया  इस  बारे  मे  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षित
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 |  इ
 |  |  एक  ‘gras

 में  तथा  दूसरी  नवेली  में  स्थापित  करने करने  के  लिये  yl  a  a

 विचार है  ।

 पेटरापोल  में  कर्मचारी-वाटर

 ¥z9¥,  डा०  रानी  सेन  :  क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  सीमा  पह  पेट रा पोल  में  भूमि  सीमा  शुल्क  कार्यालयों के
 +

 लिये  बने

 क्वार्टरों  में  कर्मचारियों  के  परिवारों
 के

 लिये  युरक्षा्यवस्था
 होनेके

 के
 कारण

 भूमि  सीमा

 विभाग
 वे

 कर्मचारी  अभी  wet  नहीं  जाये  हैं
 ;  शौर

 ?
 )  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  अधिक  सुरक्षित  स्थानों  पर  क्वाटर  बनाने  का

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारकेश्वर  tar  नहीं  है  कि  केवल

 सुरक्षा-व्यवस्था  न  होने  के  कथित  कारण  स  ही  कर्मचारी  इन  क्वार्टरों  नहीं  आये  हैं  ।  पेटरापोल

 में  बने  ४४  कलाकारों में  ३  या  ४  क्वार्टरों में  कर्मचारी ar  भी  चे  हैं  ।

 क्योंकि  क्वाटर  बन  भी  चूके  मत  यह  भरत  नहीं  उठता  |

 डा०  रानी  सेन  :  क्या  यह  सच  है  कि  पेट रा पोल  में  कर्मचारियों के  लिये  बने  इन  क्वार्टरों

 जोकि  काफी  समय  तक  खाली  पड़े  सैनिकों  की  एक  बटालियन  wr  गई  थी  कौर  इसके  बावजूद

 भी  कर्मचारियों  के  वेतन  जिन्होंने  कि  इन  क्वार्टरों  का  कब्जा

 मही

 लिया  किराया

 काटा गया  है  ?

 श्रीमती  तारक  दूरी  सिन्हा  :  एसा  नहीं  है  कि  क्वाटर  खाली  न  होने  के  कारण  कर्मचारी

 इन  में  नहीं  पये  हैं
 ।  पूरी  तरह  से  समझाने  के  बाद  अभी  तक  कर्मचारियों  को  इन  क्वार्टरों  को

 ग्रहण  करने  के  लिये  तेयार  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  जो  किराये  का  उल्लेख

 किया  गया  उसके  बारे में  मैं  कहना  चाहती  हैं  कि  उनके  द्वारा  क्वार्टरों को  ग्रहण  किये  जाने के

 किराया  कम  करने  के  प्रदान  पर  विचार  किया  जायेगा  |  इस पे  इस  पर  विचार  नहीं  किया

 जी  सकता |

 श्राव्य  महोदय  :  प्लान  यह  था  कि  क्या  कर्मचारियों  द्वारा  क्वाटर  ग्रहण  न  किये  जाने  के

 बावजूद  भी  उनसे  किराया  लिया  गया  ।

 मुझे  इसकी  कोई  जानकारी  नहीं  है
 ।  यह  तो वित्त  मंत्री  ति०  तक  कृष्णमाचारी )

 स्पष्ट  है  कि  यदि  उन  क्वार्टरों  में  ग्रन्थ  व्यक्ति  रह  रहे  तो  कर्मचारियों  से  किराया  नहीं  लिया  जा

 सकता  |  किराया  उन  के  वेतन  &  काट  लिया  जाता  है  ।

 डा०
 रानेन  सेन  :

 श्रीमान  इस  की
 सुचना  बहुत  पहिले  दी  गई  थी

 ।
 फिर  भी  मंत्री  जी

 कहते हैं  कि  उनके  पास  कोई  जानकारी नहीं  है  ।  यह  एक  सीमावर्ती स्थान  है  ।  कर्मचारियों की  मुख्य

 शिकायत  यह  है  कि  जिन  क्वार्टरों  को  उन्होंने  उन  में  उचित  सुख  सुविधाओं  के  न  होने  के  कारण  ग्रहण

 नहीं  किया  उनका  किराया उन  के  वेतनों  से  काटा  जाता है
 ।

 उन्होंने  मंत्री  जी  को
 भी

 इस  बारे  में

 लिखा  है  ।
 यह  एक  aga  ग्रंथि  मामला  है  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :
 यदि  अध्यक्ष

 महोदय  प्रशन
 को  देखने  की  करेंगे  तो  उन्हें

 पता  sen  कि  प्रदान  में  यह  नहीं  है  कि  क्वार्टरों  में  ope  व्यक्ति  रह  रहे  हैं  दौर  फिर
 भी  किराया
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 १४  १८८६  )
 मौखिक  उत्तर

 ee  क

 लिया  जा  रहा  1  माननीय  सदस्य  ने  कभी  श्रभी  यही  आरोप  लगाया  है
 ।

 मुझे  इसका  पता  नहीं  है

 कि  इनमें  कोई  area  व्यक्ति  रह  रहे  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  अ्रस्थायी  रूप  से  इन  में  कोई  लोग  गये  हों
 |

 यदि  ऐसा  तो  उस  अवधि  के  लिये  किराया  नहीं  काटा  गया  यदि  क्वाटर  उपलब्ध

 होते हैं  गौर  कर्मचारी उन  को  ग्रहण  नहीं  करते  हैं  तब  तो  स्वाभाविक  है  कि  किराया  लिया  जाता है  जोकि

 उन  के  वेतन  सेਂ  काट  लिया  जाता  है
 ।

 यदि  सरकार  की  अनुमति
 से  कोई  अन्य  व्यक्ति  उन  क्वार्टरों

 में  ग्रा  गये  तो  यह  निश्चित  है  कि  हम  कर्मचारियों  से  किराया  नहीं  लें ग्रे  ।  जैसाकि  मैंने  मैं

 जांच  कर  के  स्थिति  का  पता  लगाऊंगा  ।

 श्री  प्रभात  कार  :  इस  बात  को  देखते  हुए
 कि  क्वार्टर  सीमा  के  बिल्कुल  पास  बनाये  गये  हैं

 तथा  राज  सीमा  पर  स्थिति  बहुत  खराब  क्या  उन  कर्मचारियों  जोकि  परिवारों  सहित

 सीमा  से  काफी  दूर  रहे  उन  को  दिये  गये  क्वार्टरों  का  कोई  किराया  नहीं  लिया  जायेगा  ?

 श्री  ति०  तल०  कृष्णमाचारी  :  यह  एक  ए  सा  प्रश्न  है  जिस  पर  मतभेद  हो  सकता  है  ।

 भू-सीमा-शुल्क  कर्मचारियों  को  सीमा  पर  ही  पड़ता  है  ।  वे  दूर  नहीं  रह  सकते  ।  यदि

 क्वाटर  सीमा  से  मीलों  दूर  बना  दिये  जायें  तब  यह  शिकायत  होगी  कि  ये  कमंचारी  कार्य-स्थान  से

 बहुत  अधिक  दूर  हैं  ।  सीमा  तथा  उत्पादन-शुल्क  बों  के  भ्रध्यक्ष  राजस्व  विभाग  के

 रिक्त  सचिव  ने  सम्पूर्ण  विषय  की  जांच  की  है  ।  बिजली  तथा  यातायात  शादी  की  व्यवस्था  करके

 हम  कुछ  मामलों  में  उनको  प्रवास  प्रदान  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  इस  बारे  में  जो

 स्थितियां  हैं  उनके  अधीन  समस्त  मांगों  जो  कि  एक  विशेष  प्रकार  की  पुरा  नहीं  किया
 जा  सका है  ।

 श्री  हाजी  :  क्या  मैं  यह  समझूं  क्वाटर  दिये  जाने  के  बाद  यदि  किन्हीं  भी  कारणवश

 उन  पर  कब्जा  न  किया  तो  भी  सम्बन्धी  व्यक्तियों  के  वेतन  से  किराया  काटा  जायेगा  ?

 श्री  ति०  qo  कृष्णमाचारी  :  अवश्य  |  इन  व्यवसायों  के  लिये  बवाटरों की  व्यवस्था  की  जाती

 है  तथा  उनसे  कहा  जाता  है  कि  वें  उन  में  जा  कर  निवास  करें  ।  यदि  वे  इन  क्वार्टरों  में  नहीं

 तो  कुछ  मामलों  में  तो  उनको  मिलने  वाला  मकान  किराया  भत्ता  बन्द  करें  दिया  जायेगा  तथा  न्य

 मामलों  में  उनके  वेतन  से  किराया  काट  लिया  जायेगा  ।

 श्री  हेम  बारूद  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  गत  कुछ  महीनों  के  दौरान  पेटरापोल  पाकिस्तान

 at  जासूसी  कार्यवाहियों  का  बन  गया  है  तथा  सीमा-शुल्क  तमंचा  रियों  की  जान  तथा  माल

 को  खतरा  पैदा  हो  गया  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  पाकिस्तान  की  विध्वसक  कार्यवाहियों

 से  इन  लोगों  को  बचाने  के  प्रश्न  के  बारे  में  सरकार  अथवा  वित्त  मंत्री  जी  ने  गृह-मंत्री  जी
 से

 बातचीत  की  है  ?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  सोची  गईं  बात  सभी  भू-सीमा  शुल्क

 कर्मचारियों  पर  लागू  होती है
 ।  जैसा  कि  श्राप  जानते  हमारी  भर सीमा  बहुत  लम्बी  है  ।

 यदि  सुरक्षा  व्यवस्था  में  सुधार  की  आवश्यकता  तो  यह  कार्य  समय  समय  पर  विभाग
 =

 द्वारा  किया  जायेगा  |  मं  यहां  पर  स्पष्ट  शब्दों  में  निश्चित  रूप  से  यह  नहीं  कह  सकता  कि  इस

 स्थान  पर  सुरक्षा  की  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  मैंने  गह  मंत्री जी  से  बातचीत की  है  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  अभी  बताया  कि  यदि वे  उन  क्वार्टरों  पर

 कब्जा  नहीं  करते  हैं  जिनके  वे  भ्रमणकारी  तो  नियम  के  अधीन  उनको  मकान  किराया  भत्ता
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 हीं  मिलेगा  ।  उन्होंने  किन  विशिष्ट  कारणों  से  इन  क्वार्टर  पर  कब्जा नहीं  किया  है  ?  क्या

 इसका  कारण  यह  है  कि  उनको  वे  सुख  सुविधायें उपलब्ध  नहीं  हैं  जो  कि  wer  स्थान  पर  कौर

 व्यक्तियों  को  सामान्य  रूप  से  उपलब्ध  हैं
 ?  उनके  लिये  समूचित  सुख  सुविधाओं  की  बिल्कुल

 व्यवस्था नहीं  है  ।  इस  न  ध्यान  दिया  जाय  ।

 श्री ति०  qo  कृष्णमाचारी  :  क्वार्टरों  में  न  जाने  का  यह  एक  कारण  हो  सकता  है  ।  जैसा  मैंने

 ये  क्वाटर  सीमावर्ती  क्षेत्र में  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  ही  पड़ता  है  कि  सुविधा

 किस  प्रकार  से  है  ।  इन  क्वार्टरों  का  कर्मचारियों  के  कार्य-स्थल  के  पास  होना  आवश्यक  है  ।  यदि

 कुछ  थोड़ा  इन्दर  इनको  बनाया  तो  wea  कठिनाइयां  पैदा  होती  हैं  ।  विभाग  के  ग्रीस

 ota  यही  था  कि  इन  को  सीमावर्ती  क्षेत्र  में  ही  बनाया  जाय  ।  यदि  कुछ  सुविधाओं  कं  आवश्यकता

 तो  हम  उनकीਂ  व्यवस्था  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  उनके  द्वारा  मांगी  गई  समस्त

 सुविचारों  कीਂ  व्यवस्था  करना  हमारे  लिये  सम्भव  नहीं  हो  सकेगा  |

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :  मेरा  एक  औचित्य  प्रश्न  है  ।  इस  प्रशन  कं  सूचना  १०

 १४५  दिन  पहिले दीਂ  गई  थीਂ  परन्तु  जितने  भी  उत्तर  माननीय  मंत्री जी  ने  दिये  वे  सब  कल्पना पर
 lowes

 आधारित  हैं  ।  उन्हें  किसी  भी  बात  का  पता  नहीं  है  ।  उन्होंने  कहा  है  :  याद  को ई  सुख  सुविधा

 नहीं  तो  उसकी  व्यवस्था  कर  दी  यह  होगा  तो  वह  कर  दिया  जायेगा  1.0  क्या  हमें

 माननीय  मंत्री  जी  की  अरि  से  इस  प्रकार  के  उत्तर  मिलने  चाहियें
 ?  प्रश्नों  की  सुचना  देने  में  हमें

 काफी  परिश्रम  करना  पड़ता  यह  भी  पता  होता  ही  है  कि  कुछ  भ्रनुपूरक  प्रश्न  भी  अवश्य

 पूछ  जायेंगे  ।  परन्तु  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  न  तो  अनुमान  पर  भ्राघारित  हैं

 कौर न  तथ्यों  पर  ।

 श्री  रंगा  क्या  इस  औचित्य प्रश्न  के  बारे में  मैं  एक  सुझाव दे  सकता  हुं
 ?  पहिल ेअपनाई

 जाने  वाली  ग्रसित से  ग्रसित  खुला सा  प्रश्न  पूछने  की  रीति  की  तुलना  जिससे  कि  मंत्रियों  को  भी

 पहिले  से  ही  यह  सुचना  मिल  जाती  थी  कि  वे  किस  प्रकार  सें  उनका  उत्तर  तेयार  wa  ग्रधिकांश

 एक  या
 दो

 वाक्यों  में  सामान्य  रूप  में  पूछे  जाते  हैं
 ।

 हमें  भा  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  में  कठिनाई

 का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  मैं  देखता हं  कि  उनकों  इसी  प्रकार  की  कठिनाई  का  ग्रीवा  करना

 पड़ता है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  उन्होंने  भ्रौचित्य  प्रशन  का  उत्तर  दे  दिया है  |

 JANPATH  HOTEL

 Shri  Balmiki:

 *875.  4  Shri  Onkar  Lal  Berwa :
 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:

 state:

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Rehabilitation  be  pleased  to

 (a)  whether  it  isa  fact  that  the  management  of
 Janpath

 Yotel  is  being  en-
 trus  ted  to  a  new  body;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  withdrawing  the  State  management  from  the

 hotel;

 (c)  whether  all  the  employees  of  the  hotel  who  have  rendered  long  service,
 will  be  dismissed;
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 ad)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (e)  the  number  of  employees  affected,  category-wise  as  a  result  thereof  ?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and  Rehabilitation  (Shri  Mehr
 Chand  Khanna):  (a)  Yes.

 (b)  It  was  only  partially  under  State  management.  From  the  rst  April,
 1964,  it  will  be  completely  in  the  public  sector.

 (c)  and  (d)  Only  such  members  of  the  temporary  staff  as  do  not  hold

 any  permanent  post  in  the  Central  Government  or  do  not  accept  alternative
 posts  offered  by  the  Hotel  Janpath  or  by  Government  or  are  not  selected  by
 Hotel  Janpath  will  be

 retrenched.

 (e)  22  members  of  Class  IV  staff  and  30  of  Class  III  are  affected.  Class
 IV  staff  was  advised  to  apply  to  the  Janpath  Hotels  Ltd.  One  did  not  appear
 for  interview  and  3  were  not  selected.  Out  of  the  remaining  18  persons  who
 were  selected,  one  has  found  employment  in  another  Government  office,  one
 has  accepted  the  offer  of  employment  in  the  Hotel  and  the  remaining  16  have
 refused  the  offer.

 Of  the  Class  III  staff,  9  were  not  selected,  one  has  resigned,  18  have  been
 absorbed  by  Janpath  Hotels  Ltd.  and  2  by  the  Directorate  of  Estates.

 Shri  Balmiki  :  Is  it  a  fact  that  irrespective  of  their  categories  and  fine
 service  records,  all  the  employees  of  the  Janpath  Hotel  including  permanent,
 quasi-permanent  and  those  recruited  through  Employment  Exchange  have  been
 served  with  notices?  In  case  they  have  at  all  been  retained,  they  have  been
 offered  much  lower  posts.  May  I  know  the  reason  therefor ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna  It  is  not  correct.  I  have  sympathy  for

 them.  When  the  Constitution  House  was  got  vacated,  its  50  employees  were
 I  want  to  submit  that  the  number provided  with  employment  in  Lodi  House.

 of  Government  employees  in  Janpath  Hotel  was  50  and  the  number  of  employees
 of  Volga  was  264.  The  contract  with  Volga  continued  for  many  years.  We

 terminated  its  contract  on  31st  March.  After  converting  it  into  a  public
 sector  undertaking,  we  retained  in  service  243  employees  out  of  264  members  of

 the  staff  belonging  to  Volga,  who  were  rendered  surplus.  Out  of  Government

 employees  numbering  50,  we  kept  in  service  40.  That  is  to  say,  we  provided

 employment  in  all  to  283  people  out  of  314.  But  the  difficulty  is  that  at  the  time

 of  retrenchment,  the  juniormost  people  are  served  with  notices.  Shri  Balmiki
 I  assured  them  to  look along  with  the  persons  affected  met  me  this  morning.

 into  the  cases  again.  In  case  they  have  a  unblemished  record,  I  assure  to  give
 them  alternative  employment  either  in  C.P.W.D.  or  other  hostels.  do  not

 want  to  turn  out  anyone  .  But  in  case  anybody’s  record  is  not  satisfactory,
 it  would  not  be  possible  to  help  him.  When  I  earn  Rs.  50  to  60  a  day  from

 my  customers  it  is  my  duty  to  give  them  good  service.

 Shri  Balmiki  :  The  hon  Minister  is  aware  that  instead  of  appointing
 those  persons  who  are  already  serving  there  and  who  are  fit  for  these  posts,  a

 large  number  of  high  posts  are  being  filled  up  from  outside  recruitment.  Should

 I  take  it  that  the  present  management  is  indulging  in  favouritism  and  nepotism  ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna  :  In  case  the  hon.  Member  brings  a  case  of

 this  type  to  my  notice,  I  would  personally  look  into  it.  I  just  said  that  though

 264  employees  belonging  to  Volga  were  not  the  charge  of  this  Ministry,  still

 I  had  kept  in  service  nearly  all  the  employees  7.e.  243  in  order  to  see  that  they
 were  not  thrown  out  of  employment.
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 Shri  gnkar  Lal  Berwa  :  At  present  all  the  employees  of  Janpath  Hotel
 are  on  strike.  Have  they  requested  the  Government  to  appoint  them  on  the

 posts  on  which  they  were  working?  What  sorts  of  demands  have  been  put  up
 by  the  employees  before  the  Government,  how  many  have  been  acceded  to  and
 how  many  rejected  ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna  Sir,  It  is  a  strike  only  in  name.  There  is
 not  a  full  strike....

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Which  strike  you  call  a  full  strike?  Should
 the  employees  die  ?

 Mr.  Speaker  :  Let  the  hon.  Minister  anwser.

 Shri  Mehr  Chand  Khanna  :  I  myself  went  there  last  night.  I  have
 seen  the  whole  thing  with  my  own  eyes.  Some  persons  are  sitting  there.  I
 have  just  stated  in  my  reply  that  out  of  264  employees  belonging  to  Volga,  243
 have  been  offered  posts  and  out  of  50  Government  servants,  40  have  been
 offered  employment.  I  have  sympathy  for  them.  I  am  prepared  to  review  their
 cases.  I  would  like  to  say  to  the  hon.  Member,  Shri  Balmiki,  that  I  am  pre-
 pared  to  sit  together  and  have  a  talk  with  them.  But  let  me  clarify  one  thing.
 In  case  the  work  has  been  finished,  then  it  would  not  be  possible  for  me  to
 retain  anybody  for  this  purpose  since  it  is  not  desirable  to  spend  public  money
 on  the  employment  of  those  persons  for  which  there  is  no  justification.  But
 we  are  constructing  many  other  Hostels  too.  I  would  try  to  accommodate
 each  and  every  person.

 att  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  यह  सच  है  कि  इन  भाग्यहीन  व्यक्तियों  ने  इस  बारे  में  याचिका यें

 तथा  अभ्यावेदन  दिये  हैं  परन्तु  बिना  किसी  सुनवाई  अथवा  वि  शर  किये  इनको  अस्वीकृत  कर  दियाः

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  माननीय  सदस्य  को  कांस्टीट्यूशनल  हाउस  के  बारे  में
 सब  कुछ  पता है

 ४

 उनमें  से  ५०

 शी  हरि  विष्णु  कामत  :  मैं  कांस्टीट्यूशनल  हाउस  के  बारे  में  नहीं  जनपथ  होटल के  बारे  में

 एच  रहा  हूं

 ।

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  हमने  कांस्टीट्यूशनल  हाउस  केਂ  प्रत्येक
 कर्म  चारी

 को  लोदी  हाउस  में  खपाने  की  कोशिश  की  थी  वहीं  बात  मैं  अरब  कर  रहा  हं  ।  यदि  माननीय

 सदस्य  छंटनी  किये  जाने  वाले  कर्मचारियों  को  भाग्यहीन  कह  रहे  तो  मुझे भीਂ  उनके

 लिये  बहुत  दुःख  है  ।  परन्तु  मैंने  सभा  को  श्रीनिवासन  दे  दिया  है  कि  मैं  उनको  नौकरी  पर

 हूं  ।  जैसे  हो  स्थान  खाली  उनको  मेरे  मंत्रालय  में  सब  से  पहिले  लिया  जायेगा  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  उन्होंने मेरे  प्रशन  का  उत्तर  नहीं  दिया  मैं  जानना  चाहता
 था  कि

 क्या  याचिकाओं  ५ अर  भ्रभ्यावेदनों  को  एकपक्षीय  रूप  में  प्रस्वीकृत  कर  दिया  गया  है  |

 भ्रष् यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  यह  कह  चुके  हैं  कि  वे  उन  मामलों  पर  पुनः  ग़ौर  करेंगे  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  में  एसे  कोई  मामले  तो  वे  उनको  माननीय  मंत्री  जी

 जानकारी  में  लायें  ।

 देर १०
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 को  मेहर  चन्द  खन्ना  :  यह  सही  नहीं है
 ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  बाल्मीकि  द्वारा  ज  नोटिस

 मेरी  जानकारी  मेराज  सुबह  लाये  गये  वे  एक  नहीं  हैं  जितकी  फि  अ्रवधि  ३  या  ४  दिन  में

 समाप्त  होने  वाली  हो  |

 श्री  नाथ पाई  :  मंत्री  जी  के  इस  श्रीनिवासन  का  स्वागत  करते  हुए  कि  कोई  भी  व्यक्ति

 रोजगार  से  वंचित  नहीं  किया  जायेगा तथा  प्रत्येक  को  वैकल्पिक  काय  दे  दिया  कया  मैं

 जान  सकता  हूं  कि  क्या  उनको  दी  जाने  वाली  नौकरियां  उनके  लिये  लाभप्रद  थीं  ?  चूंकि  माननीय

 मंत्री  जी  ने  इस  बात  से  पहिले  इंकार  किया  तो  कया  मैं  स्पष्ट  शब्दों  में  बता  सकता हूं  कि

 qey  रु०  पाने  वाले  एक  कर्मचारी  को  १६०  रु०  की  नौकरी  दी  गई  औरਂ
 यदि  वहू  करता

 तो  दूसरा  कर्मचारी लें  लिया  जाता है  ?  यदि  तो  क्या  यह  न्यायसंगत है  रोक  क्या  ए  इस

 धारणा  को  बनने  देना  चाहिये  कि  राष्ट्रीयकरण  है  कर्मचारियों  के  अधिकारों  का  हनन  होता  है  ?

 यह  एक  तथ्य  है  कि  एक  ait  तो  छंटनी  की  जा  रही  है  तथा  दूसरी  air  उन्हीं  स्थानों  के  लिये

 आदमी  स्प्रे  जा  रहे  हैं  ।  माननीय  मंत्री  जी  के  पास  इसका  क्या  उत्तर  है ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  हरनेक  वर्षो  से  जनपथ  हॉटल  में  काम  करते  झरा  रहे  क्यारियों  के  लिये

 करना  मेरे  मंत्रालय  का  उत्तरदायित्व  नहीं  था

 श्री  नाथपाई  :  यह  तो  केवल  शब्दों  के  हेर  फेर  की  बात  है  ।  माननीय  मंत्री  जी  अनावश्यक

 रूप से  वोल्गा  के  मामले के  बीच  में  ला  रहे  हैं  ।  वोल्गा  होटल  तो  वहां  पर  सरकार की  तरफ

 qy  भोजन  व्यवस्था  करने  वाला  था  ।  मैं  उन  व्यक्तियों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  परन्तु

 ब्यौरे  में  न  जाने  वाले  सदस्यों  को  हो  सकता है  ।  हमारा  सम्बन्ध  वोल्गा  से  नहीं  है  अपितु

 भारत  सरकार  के  प्रबन्ध  स  है  |

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  जनपथ  होटल  पर  दुहरा  नियंत्रण  था  ।  यह  राज सम्पत्ति  निदेशालय

 के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  था  wit  वोल्गा  वाले  भारत  व्यवस्था  करते  थे  ।  वे  अनेक  वर्षो  से

 इस  काय  को  कर  रहे  थे  ।  यह  निर्णय  किया  गया  कि  समूचे  समवाय  को  एक  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रम  में  बदल  दिया  जाय  जो  कि  हम  ने  किया  है  ।  वोल्गा  के  अधीन  अनेक  वर्षो  से  काम  करने

 वाले  कर्मचारियों  की  भी  यह  स्थिति  थी  कौर
 वे

 भी  इसी  श्रेणी  में  a  हैं  ।  जो  हमारे  लिये  उपयुक्त

 उन  को  हम  ने  खपा  लिया  है  ग्र  जैसा  कि  मैं  ने  बताया  लगभग  २५०  झ्रयवा  २६०  में  से  ay-

 भग  २४३  को  हम  ने  weary  ले  लिया है  |

 जहां  तक  सरकारी  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  है  वे  सब  राज  सम्पत्ति  निदेशालय  के  कर्मचारी  थे  ।

 हमने  केवल  कनिष्ठ
 तम

 व्यक्तियों  की  ही  छंटनी  की  है  परन्तु  हमारा  विचार  उनकों  निर्माणाधीन  अरन्य

 होस्टलों  में  स्थित  देने  का  है  ।  जैसा  कि  मैंने  बताया  उनके  रिकार्डो  की  जांच  पड़ताल  होने

 तक  यह  केवल  एक  ग्रल्पकालिक  छुपाने  zi  सकती  है  ।  यदि  जांच  पड़ताल  के  बाद  यह  पाया  गया

 र्फ  उनका  fears  बरच्छा  तो  मैं  उनको  बहुत  जल्दी  ही  नौकरी  दे  दूंगा  ।

 Shri  Sheo  Narain:  MayI  know  whether  the  remaining  10  members
 ‘out  of  50  belonging  to  Government  staff  would  also  be  provided  with  alter-
 native  accommodation  ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna  :  Even  those  persons  who  belonged  to  the
 contractor  and  were  working  in  this  Hotel  have  been  absorbed  by  me.  I  am

 -doing  the  same  thing  in  Western  Court  as  had  been  done  by  me  in  the  case  of
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 Constitution  House.  We  did  not  deem  it  proper  to  throw  250  persons  out  of

 employment.  We  are  examining  the  records  of  each  and  every  employee
 and  have  sympathy  with  every  one  of  them.  I  would  make  provision  for
 the  remaining  persons  also  after  some  time

 श्री  नम्बियार  :  इन  व्यक्तियों की  छंटनी  करने का  क्या  कारण है  जो  कि  ८
 या  €

 वर्ष  से  लगातार सेवा  में  जिनके  रिका  में  किसी  प्रकार का  धब्बा  नहीं है  प्र  जिन में  से  बहुत  से

 अस्थायी  जगह  खाली  होते  हुए  उनकी  छंटनी क्यों  की  जा  रही  है
 ?

 यह  केवल  प्रबन्ध

 परिवर्तन  का  प्रश्न  है  परन्तु  प्रबन्ध  तो  सरकार  के  ही  हाथ  में  रहेगा ?

 श्री  मेहर  नद  खन्ना :  मैंने  प्रभी  श्रभी  बताया  है  कि  कोटा  हाउस  के  प्रतिरक्षा  होस्टल  बनाने

 कांस्टीट्यूशनल  हाउस  के  गिराने  तथा  जनपथ  हॉटल  को  एक  सरकारी क्षेत्र  का  उपक्रम  बनाने  दे  कारण

 जनक कुछ  छंटनी  करनी  mary  थी  |  परन्तु  हुम  ने  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  की  छंटनी  की  है

 सेवाकाल  सब  से  कम  था  ।  हम  ने  किसी  भी  प्रकार  का  भेदभाव  नहीं  बरता  है  ।  सरकार  का

 सामान्यतया  यही  तरीका  है  कि  चाहे  कोई  झ्र स्थायी  हो  या  सबसे  कम  सेवाकाल

 वालों  की  सब  से  पहिले  छंटनी  की  जाती  है  ।

 Shri  A.  P.  Sharma:  According  to  the  service  conditions  of  Govern-
 ment  servants  whenever  the  question  of  their  retrenchment  arises,  they  are

 provided  with  alternative  employment.  But  at  the  time  of  appointment  of

 Persons  belonging  to  private  undertakings  by  the  Government,  the  question
 of  examining  their  suitability  etc  arises.  May  I  know  why  the  rules  regarding
 suitability  etc.  applicable  to  the  employees  of  private  undertakings  are  made

 applicable  to  those  serving  in  Government  Departments  and  why  they  are  not

 provided  with  alternative  employment
 ?

 Mr  Speaker  He  has  already  answered  it

 Shri  Sinhasan
 Singh

 :  Is  it  a  fact  that  during  the  period  from  25th  to.

 31st  March  fresh  appointments  have  been  made  and  the  employees  already
 serving  in  the  Hotel  have  been  retrenched  having  been  declared  as  the  lower
 most  ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  If  by  new  persons  the  hon.  Member  means

 those  people  who  were  working in  Janpath  Hotel  for  the  last  five  or  seven  years,
 then  it  iscorrect.  They  have  been  appointed.  Though  thay  were  not  Govern-

 ment  servants,  yet  they  have  been  employed  by  me.  They  have  been  appoint-

 made.
 ed  only  after  the

 scrutiny
 of  their  records.  No  fresh  appointments

 have  been.
 I  would  look  into  their  cases  and  if  any  fresh  appointment  has  been.

 made  and  the  old
 persons  have  been  turned  out  as

 a
 result  thereof,  I  would.

 cancel  that  fresh  appointment.

 Retrenchment  of  Class  IV  Employees

 Shri  Kachhavaiya  :

 Shri  Bade  :

 876.  Shri  Onkar  Lal  Berwa

 |  Shri  Lahri  Singh :
 |  Shri  Balmiki  :

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Rehabilitation  be  pleased
 to  state.

 (a)  whether  it  is  fact  that  notices  have  been  served  on  several  class  1४

 employees  of  Government  hostels  i.e.  Kotah  House,  Western  Court,  Pataudi
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 १३  १८८६  )  मौखिक  उत्तर

 House,  Raisina  Hostel,  Lodi  Hostel,  Janpath  and  Working  Girls  Hostel’

 with  a  view  to  retrench  them  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  serving  such  notices;  and

 (c)  the  arrangements  made  by  Government  to  provide  them  with  alternative

 employment  ?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and  Rehabilitation  (Shri  Mehr
 Chand  Khanna)  :  (a)  Yes,  Sir.
 of  Class  IV  staff.

 Notices
 have  been  served  on  73  members

 (b)  The  notices  have  been  served  due  to  the  transfer  of  Kotah  House  build--

 ing  to  the  Ministry  of  Defence,  closing  down  of  the  Constitution  House  Hostel.
 and  transfer  of  the  control  of  Janpath  Hotel  to  a  limited  Company.

 (c)  Government  were  able  to  find  alternative  employment  for  56  persons

 including  for  38  under  Janpath  Hotels  Ltd.  Out  of  these  38,  so  far,
 ग्

 have

 accepted  the  offer  and  17  have  declined  it.

 Shri  Kachhavaiya:  May  I  know  the  length  of  service  of  those  employees
 whio  have  been  served  with  notices  and  whether  any  compensation  would.
 be  paid  to  them  during  the  period  of  their  unemployment  ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  There  is  no  question  of  any  compensation.
 I  have  asked  them  to  go  on  leave  due  to  them  and  after  the  expiry  of  their  leave

 But I  would  try  to  take  them  back  so  that  there  is  no  break  in  their  service.
 when  the  work  has  finished,  I  cannot  retain  anybody.

 e Shri  Kachhavaiya  e  No  answer  has  been  given  about  their  length  of.

 service.

 e Shri  Mehr  Chand  Khanna  These  people  included  permanent,  quasi--
 permanent  and  also  temporary  employees  I  think  the  number  of  temporary  or

 quasi-Ppermanent  employees  is  more.  No  permanent  employee  has
 been.

 Served  with  a  notice.

 Mr  Speaker  :  Could  the  hon.  Minister  give  any  idea  about  their  length.
 of  service  ?

 Mr  Speaker  :  It  is  difficult  to  indicate.

 Shri  Kachhavaiya  :  Is  it  a  fact  that  a  person  is  declared  permanent  after’

 having  served  on  a  post  for  three  months?  Ifso,  why  these  people  have  been.

 served  with  notices  in  spite  of  the  fact  that  they  have  put  in  more  than  three
 months’  service  ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna  e  The  first  assumption  is  not  correct.
 There  are  rules  to  this  effect  duly  framed  by  the  Ministry  of  Home  Affairs  in:

 which  percentage  and  period  have  been  fixed.

 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी  :  जी  ने  बत.या  कि  जनपथ  होटल  को  एक  सरक: रो  क्षेत्र  का

 उपक्रम बना  देने  के  कारण  ये  नोटिस दिये  गये  केवल  इस  कारण कि  होटल  को  एक  सरकारी

 क्षेत्र
 का

 उपक्रम  बना  दिया  गया  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  किस  प्रकार  तथा  कानून  के  किस

 उपबन्ध  के  अधीन  इन  लोगों  को  नौकरी  से  अवश्यक  हों  गया  है

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  मैं  इसका  उत्तर
 दे  चुका हूं  |

 3288.0  3113



 Written  Answers  Chaitra  13,  1886
 (Saka)

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  May  I  know  whether  before  awarding  the  can-
 tract  to  this  new  company,  enquiries  were  made  from  any  other  company  and

 1f  80,  on  what  basis  ?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna  :  This  is  a  public  sector  undertaking.  The

 building  belongs  to  Government  as  also  the  management.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  After  taking  it  over,  would  the  Government
 not  give  its  contract  to  somebody  else  >

 Shri  Mehr  Chand  Khanna  :  No,  Sir.

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  |
 |  मुख्य  जि  तके  बारे  में अरन्य  विभागों  से  जनपथ  होटल  भेजे  गये

 कमेंट्री  चिन्तित
 wee

 कि  कया  सेवा  में  बिना  कित  बाधा  के  तथा  वेतन  में  कित  प्रकार  की

 कमी  न  होते  हुए  उनकों  अन्य  सरकारी  विभागों  में  स्थानान्तरित  fal  जाने  की  संभावना है
 ।  मैं

 जानना  चाहता हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इस  प्रकार  का  निगम  कर  लिया है
 are  यदि  तो  क्यों  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  मैं  कोइ  स्पष्ट  आश्वासन  नहीं  दे  सकता  ।  इन  होस्टलों  में  काम

 करने  वालों  की  कफी  संख्या  राज  सम्पत्ति  निदेशालय  के  अरन्य  विभागों  में  भेज  दी  गइ  है  ग्रोवर  वहां

 खपा  लगाई  हे  ।  शेष  व्यक्तियों  के  बारे  में  ध्यान  देने  के  लिये  मैं  तैयार  ar
 ्

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 नई  दिल्लो  में  के खोय  सरकार  स्वास्थय  योजना  का  श्रायुवेंद  श्रौषघालय

 FoG3.  थी  भागवत  AT  ग्रा ज़ाद  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  कि  गॉल  मार्केट  नई  feet  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  यानी  के

 ग्रन्थित  एकमात्र  प््गा अयव नक  श्रौवघालय  में  रं  गायों  की  संख्या  उत्तरोत्तर  बढ़त  जा  रही हूं  ;  ग्रोवर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अ्न्तगत  विजय  नई  दिल्‍ली  में  कोई

 ग्रायुर्वेद  ग्रौषघधालय  खोला  गयी  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला
 :  गत  दस  महीनों  में  गोल  मार्केट  की  केन्द्रीय

 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  श्रायूवेंद  श्रौपघालय  Hi  उपस्थिति  कम  अधिक  होती  रही  है  ।

 q&ea  से  उपस्थिति  सब  से  ज्यादा  अर्थात्
 ४  २८  थी  ।  १९६४  में  ४०५३  थी  ।

 जो  नहीं  ।  सरो जि तो  नगर  में  एक  oats  ्रौप घालय  को  खोलने  प्रस्ताव

 धीन हैं  ।

 qat  ata  fas

 MY  Jo  च०  बुरा
 ८६४.

 श्री  सुबोध  हादसे

 क्या  frag  र  विद्युत  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 लि
 क्या  इस  वर्ष  जनवरी  कलकत्ता  में  हुई  एक  बैठक  में  पश्चिम  जिहार  तथा

 उड़ीसा  कौर
 दामोदर  घाटी  निगम  के  लिए  एक  एकीकृत  क्षेत्रीय  विद्युत  ग्रिड  बनाने  के  प्रश्न  पर  चर्चा

 हुई  थी  ;  श्र

 3114. दश्



 2  १९६४  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  क्या  प
 थ <META  निकले

 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  कु ०  ल०  :
 सनौर

 जी  २६

 eRe  को  कलकत्ते  में  बुलाये  गये  सम्मेलन  में  बिहार  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  तथा

 दामोदर  घाटी  निगम  का  ग्रस्त  सम्बद्ध  विद्युत्‌  fas  बनाने  का  विचार  स्वीकार  किया  गया  था  |

 तदनुसार  पूर्वी  क्षेत्रीय  विद्युत  बोर्ड  स्थापित  किया  गया  है  ।

 Skin  Disease  Psoriasis

 #865.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Health  be

 ‘pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  skin  diseases  like  Psoriasis  are  spreading  widely
 dn  all  the  major  cities  (Bombay,  Delhi,  Calcutta);  and

 (b)  if  so,  the  action  Government  propose  to  take  for  preventing  the  spread
 of  these  diseases ?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila  (a)  No.

 (b)Psoriasis  is  not  an  uncommon  skin  disease,  which  is  chronic  in  nature.

 Facilities  are  available  in  all  hospitals,  dispensaries  and  specialised  skin  clinics
 for  the  treatment  of  the  disease.  As  the  cause  is  not  well  understood,  preventive
 measures  cannot  be  instituted.

 भारत  कौर  ने पाल  के  बीच  उत्पादन  शुल्क  वापिस  कर  ने  के  मामलों  का  पुनर्विलोकन

 Feige,  को  महेश्वर  नायक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  द्वारा  नेपाल  को  उत्पादन  शल्क  की  वापसी  के  बकाया  मामलों  का  सत्यापन

 करने  के  लिए  भारत  तथा  नेपाल  द्वारा  शीघ्र  ही  एक  संयुक्त  समिति  ति पु क्त  को  जायेगी  ;

 भारत  को  कितनी  रकम  प्रति  वर्ष  वापस  करनी  है  ;  शरर

 इस  वापसी  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तारकेश्वर  सिन्हा  )
 :  जो  हां  ।  भारत  सरकार

 तथा  महामहिम  नेपाल  को  सरकार  के  प्रतिनिधियों  को  एक  संयुक्त  लें बा परोक्ष  पार्टी  शोघ  ही

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  विभिन्न  कलेक्टरों  की  वापसी  के  दावों  का  निरीक्षण  करेगी  ।

 गत  पांच  वर्षो  में  नेपाल  सरकार  को  वापस  किये  गये  केर  उत्पादन  शल्क  के  ब्यौरे

 नीचे  दिये  जाते  हैं

 में  खर्च )

 Fe 4E—O  १.३६

 १६६०-६१  os

 9 &e9-E%  प्

 qo FERR-FF रे

 FeRI-EY  ६४  9,85

 नेपाल से  भारत  को  निर्यात  को  गई  उत्पादन  शुल्क  वाली  वादियों  के  कारण

 यह  पुनर्भुगतान  हुमा  था  ।
 q&u3  में  हुए  एक  करार

 के
 द्वारा  भारत  से

 नेपाल yay
 निर्यात  की  गई

 वस्तुश्नों  का  नेपाल  सरकार  को  उत्पादन  शुल्क  की  छूट  दी  जाती  है  ।

 Pree |  3115
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 पाच
 me

 ग्रोषधीय  जड़ी  बूटियां  कौर

 Frigg.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने की  कपों  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रायुवेदिक  ग्रौषघ-प्रभाव-विज्ञान
 के  लिए  उपयोगी  ate  जड़ी  बेटियां  तथा

 पौधों  का  कोई  गहन  सर्वेक्षण  क्रिया  गया  हू  या  किया  जा  रहा है  ;

 यदि  तो  सर्वेक्षण  कंब  किया  गया  और  किसने  किया  ;  कौर

 इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 जी  at स्वास्थ्य  मंत्री  (sto  सुशीला

 (a)  ater  VeRR  में  गुरुकुल  कांगड़ी  हरिद्वार  में  सर्वेक्षण  युनिट

 स्थापित  करने  की  योजना  स्वीकार  की  गई  थी  ।

 Srar
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  हैं  |  [qeerarera  में  रखा  गया

 ।  देखिये

 संख्या  एल०  डी०  २६८९/६४]

 जीवन  dtr  faa

 Faige,  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  मद्रास  उच्च  न्यायालय  के  जीवन  बीमा  निगम  के  विरुद्ध  फैसले  कीं

 आर  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  द निमल (ज  श्रीकिशन  तथा  निराधार

 areal के  आधार  दावों  से  इन्कार न  करे  ;  रोक

 इस  बारे  में  सरकार की  प्रतिक्रिया कया  है  a  क्या  इस  सम्बन्ध में  जीवन  बीमा

 निगम  को  कोई  निदेश  जारी  किये  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  तारकेश्वर  :  ह रजा  a

 ऐसा  मालम  होता  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  को  मद्रास  उच्च  न्यायालय  का  फैसला

 कभी  नहीं  मिला  है  कौर  सरकार  ने  भी  नहीं  देखा  हू
 ।  जीवन  बीमा  निगम  फैसला  मिलनेਂ

 पर  सरकार  अपनी  टिप्पणियां भेजेगा  तथा  इस  पर  तभी  amar  विचार  किया

 जायेगा  ।

 बीमे  की  कीमतों  की  दरें

 tooo.  श्री  दी०  च  शर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जीवनांकिक

 set  पर  देश  में  जीवन  बीमा  के  प्रीमियम  की  दरों का  पुनर्विलोकन करने  में  क्या

 प्रगति  हुई  2  ?

 iad
 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  तारकेश्वर  निगम  ने  4&e4  से  {ERY  के

 वर्षों  में  बीमा  किए  गये  व्यक्तियों के  मरने की  जांच  की  थी  ।  इस  समय यह  T  संभव  नहीं  है

 |  क्रेनों  को  बदला  जायेगा  |
 कि  यह  जांच  पुरी  हो  जाने के  बाद  इसके  gare पर  बीमे
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 लिखित  उत्तर १३  १८८६

 ब्रिटेन के  साथ  ऋण  करार

 tenn
 श्री  प्र०  चे

 \  श्री दी  च०  वर्मा

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 “1 क्या  ब्रिटेन  के  साथ  हाल  में  प  लाख  पौंड  (4s  ७  करोड़  के  तीन  ऋण

 करार  किये  गये  ह  ः

 यदि  तो  करारों  की  शर्तें कया  हैं  ;  रोक

 इन  ऋणों  की  राशि  का  किन  योजनाओं  के  लिए  उपयोग  किया  जायेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारकेश्वर
 :  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  २६२५  ६४  ॥]

 पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  बिजली  ate

 Fear.
 1  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय

 श्री राम  रख  यादव

 क्या  सिचाई  शौर  विद्युत्‌  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  fe  पूर्वोत्तर  क्षेत्र में  बिजली  के  उत्पादन  वितरण

 का  हि ज अआयाजन  अ्रौर  समन्वय  करने  के  लिए  एक  पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  बिजली  बोड़े  बनाने  के  सम्बन्ध  F

 सरकार  विचार कर  रही  ;  तौर

 यदि  तो  यह  ats  कब  तक  बन  जायेगा
 ?

 सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  कु०  ल०  कौर  हाल  में  ही  उत्तर

 पूर्व  क्षेत्रीय  बिजली  बोर्ड  स्थापित  किया  गया  है  |

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  श्रीराम  अध्ययन

 टिहरी  विष्णु  कामत

 श्री  श्रीनारायण  दास

 श्री दी  ०  चे  फार्मा

 क्या  योजना  मंत्रा  २  FERR  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ३२६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  सरकारी  क्षेत्र के  उपक्रमों  के  कृत्यों
 के

 बारे  में  योजना  आयोग  द्वारा  किया  गया

 afar  प्रयत्न  पूरा  हो  गया  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  उप पत्तियां  तथा  निर्णय  क्या  हैं  ?

 भ्रम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री
 तथा  योजना  उपमंत्री  वे०  रा०  :

 श्र
 कुछ  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  अध्ययन  इस  अधार

 पर  किया  जा  रहा  है  कि
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 कार्यक्रम
 की

 उचित  प्रणाली  बनाई  जाए  ।  ये  जितना  संभव  होगा  उतना  योजना  तथा

 वित्तीय  योजना  तथा  उत्पादन  योजना  का  अध्यक्षता  करेंगे  ।  प्रभो  बारह  परियोजतायम्ों  पर  काम

 आरम्भ  किया  गया  है  कौर  सम्बन्धित  रियों  के  परामशं  से  नौ  परियोजना  प्रतिवेदनों  को  जांच

 ।

 आयकर  की  बकाया  रकमें

 |
 श्री  डोनेन  भट्टाचार्य ||

 e डा०  उ०  मिश्र
 Yon.

 डा०  रानी  सेन

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :

 कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 ३१  4&3  को  प्राय कर  को  रकमों  की  वसूली  के  सम्बन्ध  में  क्या

 स्थिति  थी  ;  wit

 बकाया  रकमों  को  वसूली  के  लिए  जो  कदम  उठाये  गये  उनका  ब्योरा  क्या

 30 ं  है  .। for  १९६३  को  आयकर  की वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  )
 :

 वास्तविक  बकाया  रकमों  का  अ्रनन्तिम  अंकड़ा  १६२.  ६  करोड़  रुपया  है  |

 आयकर  प्रीमियम  में  बताये  गये  सभी  संभव  कदम  बकाया  रकमों  की  वसूली  के

 लिए  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 दण्डकारण्य  में  बसने  वाले  ख़ादिम  जाति  के  लोग

 १७८१.  को  रामचन्द्र  उलाका  :  क्या  श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे
 कि

 ३१  qER%  को  दण्ड  गरीब  प्रायोजना  में  कारापुट  जिला  से

 afer  जाति  के  कितने  लोग  बस  गये  थे  उन्हें  कितनों  feta  जमीन  दो  गई  थी  ?

 श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  :

 ख़ादिम  जाति  के  वीरों  की  संख्या  GO XR

 दी  गयी  जोन  का  क्षेत्रफल  9, ERS  एकड़

 मकान  बनाने  के  लिए  ऋण  सम्बन्धी  आवेदन  पत्र

 ¥ Qi9c  श्री  रामचन्द्र उलाका  :  क्या  श्रावास तथा  पुनर्वास  मंत्री
 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 मकान  बनाने  के  लिए दी  जाने  वालों  पतंगों  के  लिए  उड़ाता  के  केन्द्रीय  सरकारी

 कर्मचारियों  से  पिछले  महोनों  में  कितने  ग्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  ;

 कितने  आवेदन  पत्र  सरकर  द्वारा  मंजूर  किये  कौर

 उसी  अवधि  में  अरब  तक  उड़ीसा  के  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  कुल  कितना  ऋण

 दिया  गया ?
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 २  ear  लिखित  उत्तर
 —_—

 श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  सेहर  aa  :  छः  मैंने  दो

 आवेदन  पन्न  भी  शामिल  हैं  जो  अधूरे  ।

 दो  ॥

 €,६००  रुपये  |

 दण्डकारण्य  में  अनुसूचित  जातियों  कौर  भ्रनूसुच्ति  आदिस  जातियों  के  कमंचारो

 2052. tt  रामचन्द्र  इलाका  :  क्या
 श्रीवास

 तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कूप

 करेंगे  कि :

 ३१  १९६६४  को  दण्डकारण्य  प्रायोजना  में  अनुसूचित  जातियों  पौर  अनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  के  कितने  कमंचारी  भ्र ौर

 उन  में  से  कितने  कमंचारी  उड़ीसा  राज्य  के  हैं  ?

 ara  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना  )
 :  wt  )  .  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही हैं  श्रौर वह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 उड़ीसा  में  पीने  के  पानी  के  लिए  अनुदान

 १७८४.  थी  रामचन्द्र  इलाका  :  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  सरकार  को  नगरपालिकाओं  को  संरक्षित  पीने  का  पानी

 सप्लाई  करने  के  लिए  qe R-EY  में  कितनी  धनराशि  दी  atk

 उपयुक्त  प्रयोजन  के  लिए  FEQY—EY  में  उड़ीसा  को  कितनी  रकम  दी  जाने  वाली

 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  राष्ट्रीय  जलपूर्ति  तथा  सफाई  ari

 )
 के

 उड़ीसा  सरकार
 की  शहरी पानी  सप्लाई  शहरों  नाली  योजनाओं के  लिए  q&&8- ३-

 ६४  में  ३०  लाख  रुपये  का  ऋण  दिया  गया  है  ।

 GERV-EY  में  दी  जाने  वाली  रकम  sot  निश्चित  नहीं  की  जा  गयी  है  ।  राज्य  सरकार  ने

 अपनी  योजनाश्रों में  ४२  लाख  रुपये  का  संकेत  दिया  है  |

 बिहार  के  लिए  पानी  सप्लाई  की  योजनाएं

 १७८५.  श्री  सिद्धपुर  प्रसाद  :
 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  लिए  १६६१-६२,  FERR-§R  कौर  GER R-4Y  में  जलपूर्ति  योजनाओं

 aire  के  लिए  कितनी  कितनी  रकमें  मंजूर  की  गई  थीं  ;  atk

 जो  योजनायें  कार्यान्वित
 की

 गयीं  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  FERRIER  से  TERR-RE  तक  राष्ट्रीय

 पूर्ति  ae  सफाई  काय  क्रम  के  अधीन  शहरी  जलपूर्ति  कौर  सफाई  योजनाकारों  के  लिए  बिहार  सरकार

 को  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  निम्नलिखित  रकमें  मंजूर  की  गयीं  ad

 रुपयों  में  )

 q&&  क  द  ३९६,००

 १६६२-६३  ७६,  EE

 VER I-RY  ov  ०१

 जोड़  q&o,00

 वाज

 ग्रामीण  योजनाश्रों  के  लिए  सहायता  राज्य  सरकार  को  ~ aerati-aaqart  के  रूप

 में  दीਂ  जाती  है  ।  वर्तमान  प्रक्रिया  के  प्रसार  राज्य  आयो  की  योजनायें  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 विभिन्न  श्रेणियों  या  समुदायों  की  योहारों  के  लिये  इकट्ठी  रकम  के  रूप  में  मंजूर  की  जाती  है  ग्रोवर

 न  कि  वह  प्रत्येक  योजना  के  लिये  दी  जाती  है  ।  राज्य  आयोजना  की  सभी  योजनायें  के  लिए

 ग्रामीण  जलपूर्ति  योजनाएं  सम्मिलित  १६६१-६२  से  १९६३-६४  में  बिहार  सरकार  के  लिए  स्वीकृत

 किये  गये  भ्रनुदान  इस  प्रकार  हें  a)

 स्वीकृत  ग्रनुदान

 aq  के

 सहायता

 १६६१-६२  १६१.१६

 FERR—-FB रे  २०६,  ७८

 VER R-EY  44°  ६४

 जानकारी  इकट्ठी  की  ar  रही  है  ate  वह  यथासमय  सम भाप टल  पर  रख

 दी  जायगी  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  व  तंतु-परसों  से  अतिरिक्त  लोगों  के  निवास-स्थान

 Rak.  श्री  शिवाजी  राव  to  देशमुख  :  क्या  ware  तवा  पुनर्वास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  कितने  ate  किन  श्रेणियों  के  सरकारी  मकान  फिलहाल  सरकारी  कर्मचारियों  बर

 संसद्‌  सदस्यों  से  अतिरिक्त  लोगों  के  कब्जे  में  हैं  ;

 ये  इमारतें  किन  किन  तारीखों  से  उनके  कब्जे  में  हैं  कौर  वे  किन  किन  श्रेणियों  के  लोगों
 के  कब्जे  में  हैं  ;

 सरकारी  कर्मचारियों  या  dag  सदस्यों  से  अतिरिकत  लोगों  को  ये  इमारतें  किन

 जाती आधारों पर  दी  जाता
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 लिखित  उत्तर
 oe

 १८८६
 ent en  ed

 आवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  यह  मान  लिया  जाता

 है  कि  जानकारी  दिल्‍ली  के  सम्बध  में  मांगी  गई  है  ।  ११२  सरकारी  मकान  सरकारी  कर्मचारियों  से

 अतिरिकत  लोगों  के  कब्जे  में  हैं  :  इन  मकानों  की  श्रेणियां  इस  प्रकार  हैं

 टाइप

 टाइप

 टाइप  qv

 wR

 ३६

 टाइप

 टाइप

 टाइप  १

 कार्यालय  तथा  निवास  स्थान

 qR

 (@)  इन  इमारतों के  दिये  जाने की  तारीखें १  से  १४  में  वर्ष तक  के  बीच  में  हैं  जैसाकि  प्रश्न

 के  भाग  में  बताया  गया  वें  सभी  सरकारी  कर्मचारियों  से  अतिरिक्त लोग  हैं  |

 हर  मामले  में  कारण  बताने  में  काफी  समय  कौर  मेहनत  लगेगी
 जो

 प्राप्त  होने  वाले
 परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होगी  |

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  श्रौषघालय

 Zea.  श्री  विभूति  मिश्र  :  कया
 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  भ्रौषघालयों  का  cess  से  नीचे  की

 दवाइयां दी  जाती  हैं  ;  are

 यदि  तो  यह  सप्लाई  बन्द  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या कार्रवाई  की  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 चोरी  छिपे  लाई  घड़ियों  को  जब्ती

 29GG.  श्री  प्र् ०  ठठ  बदला  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  २०  VERY  के  लगभग  सीमाशुल्क  ग्र धि कारियों  ने  समुद्र  से  बम्बई

 वाले  छः  यात्रियों  से  चोरी  की
 ४०००

 कलाई  घड़ियां  मद्रास  हवाई  | चग  पर  एक  यात्रीं

 से  २००  जनानी  कलाई  घड़ियां  बरामद  कीं  ;

 यदि
 तो

 उन  का  कुल  अनुमानित  मूल्य  कितना  था  ate  वे  किस  तरह  बेची  गयी

 हैं  ;
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 पिछले  तीन  महीनों  में  चोरी  छिपे  घड़ियां  am  के  कितने  मामले  पकड़े  गये  और  बरामद

 माल  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  qo  :
 श्र  बम्बई  सीमा  शुल्क

 कारियों  ने  २०  FeRv  को  सात  यात्रियों  से  जो  २०  १९६४  को  एस०  एस०

 कोनी  से  बम्बई  पहुंचे  ७५८३  कलाई  घड़ियां  बरामद  कीं  जबकि  मद्रास  सीमा  शुल्क  अधिकारियों

 ने  १६  1&q%  को  हवाई  जहाज  से  उतरते  हुए  एक  यात्री से  २००  जनानी कलाई  घड़ियां

 ६  मर्दानी  कलाई  घड़ियां  बरामद  कों
 ।

 श्रीमान  है  कि  बरामद  घड़ियों  का  मूल्य  _  लाख  रुपया

 है  ।  दोनों  ही  मामलों  का  फैसला  wat  बाकी  है  पौर  अभियोग  चल  रहे  हैं  ।

 उपयुक्त  के  १९६३  से  फरवरी  १९६४  की  अवधि  के

 en  भ्र  भू-सीमाशुल्क  कौर  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  अधिकारियों  ने  चोरी  छिपे  घड़ियां  लाने

 के  २१८  मामले पकड़े  थे
 ।  इन  में  लगभग ७  १/२  लाख  रुपये की  लगभग  ८५००  कलाई  घड़ियां

 करीब  १२  १/२  लाख  रुपये  का  दूसरा  माल  बरामद  किया  गया  ।  दूसरे  माल  में  उपभोग

 की  वस्तुएं  are  दूसरी  चीजें  शामिल  हैं  जैसे  कीमती  रेशमी

 ट्रांजिस्टर  मैकेनिकल  ट्रक  ate  मशीनी

 नाव  इरादी  |

 दिल्लो  में  मुख्य  मंत्रियों  के  लिये  सरकारी  मकाम

 Lace.  डा०  लक्षमी  मिल  सिंघवी  :  क्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  किन्हीं  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  या  wage  मुख्य  मंत्रियों  को

 सरकार  में  राजकीय  पदों  पर  न  रहते  हुए  भी  मकान  दिये  हैं  ;

 यदि  हां  तो  ऐसे  कितने  मकान  हैं  ;

 किन  धारों  पर  ऐसे  मकान  दिये  जाते  हैं  कौर  रह  किये  जाते  हैं  ?

 श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  :  नहीं  ।

 यदि  उल्लेख  जम्मू र  काश्मीर  के  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्रियों  से  तो  उत्तर  हां  है  are  ऐसे  मकानों

 की  संख्या दो  है  ।

 मकान  उन  की  प्रार्थना  पर  दिये  गये  थे
 ।

 Master  Plan  for  Patna

 1790.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Health  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  of  Bihar  have  informed  the  Central

 Government  about  the  formulation  of  a  master  plan  for  Patna  and  the  imple-
 mentation  thereof  by  the  Bihar  Government;

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Central  Government  thereto;  and

 ment  in  the  matter  ?
 .(c)  the  assisttance  Central  Government  propose  to  give  to  the  Bihar  Govern-
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 लिखितਂ  उत्तर qeay

 The  Minister  for  Health  (Dr.  Shushila  Nayar):  (a)  The  Mast  er  Plan

 for  Patna  has  been  prepared  by  the  Patna  Improvement  Trust  and  it  is  now  being
 examined  by  the  State  Government  of  Bihar.

 (b)  Central  Government  would  like  Master  Plans  to  be  prepared  for  all

 cities  at  the  earliest.

 (c)  Hundred  per  cent  financial  assistance  is  being  provided  to  the  State

 Government  for  preparation  of  Master  Plan  of  Patna.

 मनोविकार  चिकित्सा

 RVE2  श्री  प्र०  र०  चक्रवर्ती  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मनोविकार  चिकित्सा  के  लिये  संस्कारों  में  दिव्यास्त्रों  की  वर्तमान  संख्या  कितनी

 है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  मानसिक  चिकित्सालय  में  प्रवेश  अधिकतर  मजिस्ट्रेट  के  आ्राडंर

 से  मिल  पाता  है  शौर  वहां  की  देखभाल  देखरेख  के  तौर  पर  ही  होती  है  ;

 क्या  मानसिक  चिकित्सालयों  को  मानसिक  सेवा  केन्द्र  में  बदलने  की  कोई  योजना

 प्रस्तुत  करने  का  सरकार
 का

 विचार  है  ताकि  रिहायशी  मरीजों  ate  गेर  रिहाइशी  मरीजों

 के  इलाज  देखभाल  रिहायशी  सेवाओं  में  समन्वय  स्थापित  किया  जा  सकें  ;

 अर

 मानसिक  असन्तुलन  के  मामलों  में  निदान  ate  मानसिक  चिकित्सा  विषयक  सेवायों

 के  अतिरिक्त  are  क्या  निरोधात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :
 उपलब्ध  जानकारी

 के  भारत  के

 वर्तमान  RX  मानसिक  चिकित्सालयों  में  went  की  संख्या  १३,८८९  है  ।  इसके  देश  में

 साइक्रियाट्रकि  क्लिनिक्स  ate  चाइल्ड  गार्डन्स  क्लिनिक्स  भी  हैं  जहां  मनोविकार  चिकित्सा  की

 सुविधायें
 उपलब्ध  हैं  ।

 इंडियन  लयूनेसी  १९१२  की  धारा  ४
 परन्तुक  के

 मानसिक

 wal  में  स्वेच्छा  स  तराने  वाले  रोगियों  को  भी  भरती  किया  जाता  है  ।  विशिष्ट  परिस्थितियों  उस

 अ्रधिनियम  की  धारा  १३  के  श्रीहीन  मजिस्ट्रेट  के  डेर  से  भरती  की  जाती  है  ।  मजिस्ट्रेट  के  आडर

 के  रोगी  को  रिसेप्शन  ast  के  अधार  पर  भरती  कर  लिया  जाता  है  ।  उन  घूमने

 खतरनाक  पागलों  जिनके  साथ  बे  रहमी  से  बर्ताव  किया  जाता  है  या  जो  weet  देखभाल  AZ

 नियंत्रण  में  नहीं  रिश्तेदारों  को  मजिस्ट्रेट  से  यह  रिसेप्शन  श्री डेर  प्राप्त
 करना  होता  है  |

 कौर  सरकार  ने  एक  मानसिक  स्वास्थ्य  मंत्रणा  समिति  बनाई  है  जिसने  मानसिक

 स्वास्थ्य  प्रीमियम  में  संशोधन  मनोविकार  विज्ञान  के  मेडिकल  तौर  पेरा-मेडिकल

 चोरियों  के  प्रशिक्षण  संबंधी  विभिन्न  प्रश्नों  पर  विचार  करने  के  कौर  मानसिक  रोगों  के  चलने

 फिरने  संबंधी  इला ज
 के  प्रश्नों  की  छानबीन  करने  तौर  वर्त  मान  मानसिक  चिकित्सालयों  में  सुधार  के

 सुझाव  देने  के  लिए  तीन  अध्ययन  दल  बनाने
 की

 सिफारिश  की  है  ।

 इन  अध्ययन  दलों  की  बैठक  हुई  है  उन्होंने  एक  रिपोर्ट  पेश  की  है  ।  उन  की  सिफारिशों

 की  छानबीन  हो  रही  है  इस  क्षेत्र  से  संबंधित  चौथी  योजना  तैयार  करते  समय  उन  पर  ध्यान

 दिया  जायेंगी  ।
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 ‘Written  Answers  April  2,  1964
 ee

 पंजाब  में  लदी  बेसिन ों  का  बिकास

 ACT  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  सिचाई  शौर  वियत ऋक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  में  नदी  बेसिनों  के  विकास  के  लिये  पंजाब  सरकार  से  एक  महत्  योजना

 केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  हुई  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  aga  योजना  में  कल्पित  योजनाएं  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 न्वित की जा रही हैं की  जा  रही  हैं
 ?

 _

 सिचाई  शौर  fasta  मंत्री  Fo  लठ  :  जी  हां  ।  कुछ  समय  पहले
 योजना

 का  एक  प्रारूप  प्राप्त  हुआ  था  |

 इस  प्रारूप  में  सम्मिलित  कुछ  योजनाएं  सम्बन्धित  राज्यों  द्वारा  कार्यान्वित  कों  जा

 रही  हैं  ।  ये  इस  प्रकार  हैं  —

 व्यास-सतलज  लीक

 पोंग  बांध

 यमुना  दौर--

 यमुना  दौर--

 बल्ह  दौर--

 अन्य  योजनाओं  के  बारे  में  सम्बन्धित  सरकारें  छानबीन  कर  रही  हैं  ।

 दण्डकारण्य  प्राधिकार  के  घिन  सकल

 १७९३  श्री०  गो  महती  :  क्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार  के  नियंत्रण  के  अधीन  खोले  गये  प्राथमिक

 माध्यमिक  स्कूलों  में  आदिवासी  बच्चों  को  भरती  किया  जाता  है  ;  कौर

 यदि  तो  इन  बच्चों  को  कौन  सी  भाषा  कौर  लिपि  सिखाई  जाती  है  ?

 श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  :  शौर  .  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  वह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 भई मेसप  स्कोडा
 प्राइवेट  लिमिटेड

 roeey  श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी
 :  कया

 वित्त  मंत्री  १३  १६६४  के
 तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ७१  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मेसर्स  eater  प्राइवेट  कम्पनी  लिमिटेड  सम्बन्धी  मामले  की  जांच

 पड़ताल  पूरी  हो  चुकी  है  ;  भ्र ौर

 यदि  हां  तो
 उसका  क्या  नतीजा  निकला  ?

 देश२४  3124



 १३  १८८६  लिखित  उत्तर
 oe

 वित्त  मंत्री  ति०  त  कृष्णमाचारी  )
 :  रोक  कुछ  बातों  की  जांच  पड़ताल

 पूरी  हो  चुकी  है  ञ्रौर  कुछ  बातों  का  फैसला  श्रमी  होना  है  ।  दूसरी  बातों  के  सम्बन्ध  जांच  पड़ताल

 wet  भी  जारी  है  ।

 दिल्‍ली  में  उद्योगों  का  स्थानान्तरण

 29ey  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दिल्लो  की  सभो  दुग्ध शा  चमड़ा  का  खानों  कौर  त्रन्प  दुर्गध  फैला ने
 चाले  उद्योग-धंधों  को  दिल्‍ली  कें  दोहरा  हिस्सों  से  बाहरी  क्षेत्रों  में  ले  जाते  की  योजना  पर  विचार

 कर  रही है  ;  भ्र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुनील  :  और  वृहत  योजना  के

 उपबन्धो ंके  अनुसार  कछ  उद्योगों को  अस्वीकृत  क्षेत्रों  से  हटाने  ate  उनके  लिए  जमीन

 निर्धारित  करने  के  प्रदान  पर  द्ह्लीं  विकास  दिल्ली  प्रशासन  ate  दिल्‍ली  नगर  निगम

 विचार  कर  रहे  हें  ।  औद्योगिक  एककों  का  सर्वेक्षण  जारी  है  और  ज्योंही  वह  पूरा  हो

 झस्वीक्वत  क्षेत्रों
 से

 विभिन्न  एककों  को  हटाने  का  कार्यक्रम  तयार  किया
 ~

 जायगा  इस  कार्यक्रम  में  दुर्गन्ध  फलाने  वाले  उद्योगों  को  हटाने  के  काम  को  सर्वोच्च

 प्राथमिकता  दी  जायगी  ।

 दण्डकारण्य  परियोजना

 डा०  रोनेन  सेना

 *
 R9Eq  श्री  दोनों  भट्टाचायं

 डा०  सारा दीदा  राय  :

 क्या  area  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि  :

 क्यों  wearer  परियोजना  प्राधिकार  ने  यह  प्रार्थना  की  है  कि  दण्डकारण्य

 की  भूमि  को  तिब्बती  से  कृषि  योग्य  बनाने  के  मशीनों  और  प्राविधिक  योग्यता

 वालें  कर्मचारियों  की
 शीघ्रतापूर्वक

 व्यवस्था  की  त्यौरी

 यदि  होता  इस  सम्बन्ध  में  मंत्रालय ने  क्या  कार्यवाही  की  हूं  ?

 तथा  पुनर्वास  wat  मेहर
 चन्द  :  ate  .

 कारुण्य  विकास  प्राधिकार  से  यह  कहा  गया  है  कि  ग्रसते  खेती  के  मौसम  के  लिये  वे  art

 कार्यक्रम  को  तीब्र  गति  से  क्रियान्वित  करें  जिससे  ८,०००  कृषकों  श्र  २,०००

 कृषकों  के  परिवारों  को  वहां  पर  बसाया  जा  सके  ।  दण्डकारण्य  परियोजना  प्राधिकार

 ने  १०  अतिरिकत  यंत्रीकृत  एककों  को  खरीदने  का  प्रस्ताव  किया  जिनमें

 १५०  टैक्टर  होंगे  कौर  जिस  प्र  रे  करोड़  २५  लाख  रुपये  कौ

 विदेशी  मुद्रा  का  व्यय  ara  ।  ऐसा  विचार  है  कि  पहले  पहले  CY  decal  वाले  केवल  ३

 यंत्री कृत  यूनिटों  को  खरीदा  जावे  ्र  इसके  लिये  वित्त  मंत्रालय  से  १  करोड़  २०  लाख  रुपये

 के  मूल्य  की  विदेशो  मुद्रा  प्रभावित  करने  के  लिए  प्रार्थना  की  गई  है  ।  प्राविधिक  तमंचा  रियों  की

 भरती/प्रततिनियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  दण्डका  रण्य  परियोजना  प्रशासन  की  कौर  से  कोई  प्रा थें ना

 प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  का  कय  करने  के  लिये  अपेक्षित  कमेंचा  रियों  को  स्वयं

 ही  भरती  करने  का  उन्हें  प्राधिकार  है  ।
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 Written
 ANSWERS  प्यारा

 13,  1886  (Saka)

 पानी  ि x
 काल  में  TIT  के

 प्रकोप  का  सर्वेक्षण

 2929.0  थ्रो  प०  कुन्दन  क्या  स्वास्थ्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  में  क्षयरोग  के  प्रकोप  के  बारे  में  जानकारी  हासिल  करने  के  लिये

 कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ;

 क्या  तटीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  तीन  वर्षों  में  क्षय  रोग  के  नियंत्रण  कौर  उपचार

 के  लिये  केरल  राज्य  को  कोई  सहायता  दी  गई  है  ;

 (a)  Fort  दत  grata  के  लिये  सहायता  दी  गई  है  ;  रॉक

 (3)  इन  योजनायें  को  क्रियान्वित  करने  की  दिशा  में  श्री  तक  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  हों  ।  १६५५-५७  में  भारतीय  चिकित्सा

 अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  केरल  में  एक  सवाल  किया  गया  था  |

 सर्वेक्षण  से  यह  पता  चला  फि  २  प्रतिशत  जनसंख्या  क्षयरोग  से  पीडित

 ate  राष्ट्रीय  क्षयरोग  नियंत्रण  कायें क्रम  में  सम्मिलित  निम्नलिखित

 कों  केरल  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से  चला  रही  है  —— Sm

 (१)  क्षयरोग  क्लिनिकों  की  स्थापना  ।

 (२)  क्षपयरोगियों  के  लिये  पृथक  स्थानों  पर  पलंगों  की  व्यवस्था  ।

 (3)  ato  सी०  जी०  टीका  कार्यक्रम  ।

 पुनर्वास  केन्द्रों
 की  स्थापनाਂ  सम्बन्धी  एक  योजना  भी  केरल  सरकार  ने  राज्य  के

 क्षयरोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  कर  ली  है  |

 राष्ट्रीय  क्षयरोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  योजनाओं  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 राज्य  सरकार  को  अनावर्ती  व्यय  के  oy  प्रतिशत  तौर  आवर्ती  व्यय  के  ५०  प्रतिशत  भाग  के  लिये

 केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  है  |
 रत  लेखा  प्रक्रिया  के  राज्यों  की  सरकारों  को

 पूरक  पाक  योजनाओं  के  लिये  नकद  शर्थसहायता  नहीं  दी  जाती  परन्तु  एक  साथ  सम्मिलित  कई

 योजनाओं  को  दी  जाती  है  ।  इसलिये  इस  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  कि

 रोग  नियंत्रण
 कार्य  क्रम  को  मिला  कर  राष्ट्रीय  योजनायें  के  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिये  गये

 श्रीगोपाल  अग्रिम  रनों  अब  राज्य  सरकारों  ने  नकद  श्रथेसहायता  के  रूप  में  वास्तव  में  कितना

 रुपया  लिया  है  ।  विद्यमान  प्रतिरूप  के  राष्ट्रीय  क्षय  रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  के

 अधीन  केरल  राज्य  की  क्षयरोग  योजनाओं  के  लिये  श्री  तक  लगभग  १०  लाख  १३  हजार  रुपये

 की  केन्द्रीय  सहायता  दो  जा  चूकी  है  |

 क्षयरोग  सम्बन्धी  योजनाओं  को  क्रियान्वित  करने  की  दिशा  में  अब  तक  निम्नलिखित

 प्रगति  हुई  है

 (१)  क्षय  रोग  क्लिनिक :  द्वितीय  योजना  का  निर्धारित  लक्ष्य  &  क्लिनिक

 खोलने  का  है  जिस  में  से  एक  खोला
 जा

 चुका  है
 ।  क्लिनिकों  के

 भवनों  का निर्माण  लगभग  पूरा  हो  चुका  है  कौर  उन  के
 ,  १६६४-६५  के  प्रारम्भ

 में  खुल  जाने की  आशा है  ।
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 लिखित  उत्तर
 र

 Gee
 अ

 (२)  क्षय  रोगियों  के  लिए  gan  cart पर  पलंगों  की  व्यवस्था  योजना  का

 निर्धारित  लक्ष्य  ५००  पलंगों  की  व्यवस्था  करना  है  ।  इनमें  से  २७६  पलंगों  के

 लिये  इमारतों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।  तराशा  है  कि  १६६४-६५  तंक

 उनका  निर्माण  पूरा  हो  जायेगा  ।

 (३)  बी०  ato  जी०  टीका  कार्यक्रम  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  जनवरी

 १६६४  के  अन्त  तक  १०  लाख  ७३  हजार  व्यक्तियों  की  ट्यूबरक्पूलिन  परीक्षा

 की  गई  ae  ३  लाख  ६२  हजार  व्यक्तियों  को  बी०  सी ०  जी०  टीके  लगाये  गये  ।

 (४)  क्षय  रोगी  पुनर्वास  ter  atta  योजना  का  निर्धारित  लक्ष्य  तीन  केन्द्रों  की

 स्थापना  करना  तीसरे  केन्द्र  के  भवन  का  निर्माण  लगभग  पूरा  हो  चुका  है

 बौर यह  ara  की  जाती है  कि  १६६४  में  यह  केन्द्र  खोल  दिया  जायेगा  |

 तृतीय  योजनाकाल  में  अब  तक  क्षयरोग  के  उपचार  से  सम्बन्धित  निम्नलिखित  कर्मचारियों

 को  राष्ट्रीय  क्षयरोग  बंगलौर  में  प्रशिक्षित  किया  जा  चुका  है  eS

 डाक्टर

 प्रयोगशाला  प्रविधि

 एक्स-रे  प्रविधि

 हैल्थ  विजिटर

 बी०  सी ०  जी०  दल  नेता

 २९२

 ones

 प्रीमियम  प्राइज  बॉण्डों  के  पुरस्कारों
 का  निकालना

 Ques.  श्री  सोनावने  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 लघु  बचत

 योजना  के

 ort  जारी  किये  गये  प्रीमियम  प्राइज़  बॉंडों  के  दो  पुरस्कारों  को  निकालने के  लिए  कौन  सी

 तिथियां  निर्धारित  की  गई  हैं  ?

 वित्त  मंत्रो  ति०  त०  कृष्णमाचारी  )  :  तिथियां  तभी  तक  अन्तिम  रूप  से  निर्धारित  नहीं

 की  गई  परन्तु  ऐसी  सम्भावना  है  कि  पहली  बार  के  पुरस्कार  मई  FERRY  में  निकाले  जायेंगे

 दूसरी  बार  के  उसके  दो  महीने  पश्चात  ।

 अविवाहितों  का  वंध्यकरण

 29€€.  श्री  सोनावने  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  परिवार  नियोजन  योजना  के  अधीन  अविवाहितों  को  प्रोत्साहन

 देकर  उनका  बंध्यकरण  किया  जा  रहा  शौर

 यदि
 तो  योजना  के  ब्यौरे क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला
 :  नहीं  ।

 seq  ही  नहीं  उठता  ।
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 Written  Answers  April  2,  1964

 पुरस्कारਂ

 १८००.  श्री  सोनावने  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पांच  वर्षीय

 रहित  पुरस्कार  बौंड  १९६५  योजना  के  अधीन  कुल  कितने  रुपये  के  पुरस्कारों  के  दावे  नहीं  किये

 गये  हैं  att  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  )  २  १९६३  के  अन्त  तक  निकाले  गये

 सभी  पुरस्कारों से  लगभग Ye  लाख  रुपये

 क्योंकि ये  बौंड  धारक  को  देय  बींडों के  रूप  में  जारी  किये  गये  हैं  पुरस्कार की  राशि

 तभी  दी  जा  सकती  ह  जब  कि  बौंड-धारक  उसकी  मांग  कर  |  परिणामों  का  व्यापक  प्रकाशन

 किया  जाता है  ate  दावी  पुरस्कारोंਂ  की  सूचियां  भी  समय  समय  पर  प्रकाशित  की  जाती  रहती  हैं  ।

 पुनर्वास  वित्त  प्रशासन

 घ०  ह  _  श्री  घुलेदवर  मीना

 Lat  रामचन्द्र  उलाका
 :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९६३-६४  के  दौरान  पुनर्वास  वित्त  प्रयास  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  के  सम्बन्ध  में

 ऋण  लेने  वाले  व्यक्तियों  की  गारंटी  देने  वालों  के  विरुद्ध  कितने  मामलों  में  कानूनी  कार्यवाही  की

 गई

 इस  mate  में  गारंटी  देने  वालों  से  कितना  रुपया  वसूल  किया  गया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  qo  :  गारंटी  देने  वाले  व्यक्तियों के  विरुद्ध

 कोई  भी  मामला  न्यायालय  को  नहीं  सौंपा  गया  परन्तु  उन  लोगों  से  लगान  की  बकाया  राशि  के

 रूप  में  ऋणों
 की

 वसूली  के  ८११  मामले  समाहर्ता ओं  )  को  सौंपे गये  हैं
 ।

 गारंटी  देने  वाले  व्यक्तियों  से  रुपया  वसूल  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  पृथक  श्रमिकों

 नहीं  जाते  हैं  क्योंकि  इस  जानकारी
 को

 एकत्रित
 करने  में  बहुत  श्रमिक  समय  तथा  श्रम  लगता

 है  art  कठिनाई  होती है  ।

 श्रव्यतामापी  केन्द्र

 १८०२.  fort  घुलेदवर  मोना  :

 श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बहिरेपन  की  किस्म  ौर  स्वरूप  की  जांच

 करने  के  लिये  १९६३-६४  में  भारत-सर  क र
 हारा

 कितने  श्रव्यतामापी  केन्द्र  खोले  गये  हैं  ?

 Unclaimed  prizes.

 *Bearer,

 t*Audiomete  Centres
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 लिखित  उत्तर १३  १८८६

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  बहरेपन  की  किस्म  शर  स्वरूप  की  जांच  करने  के

 लिये  dar  में  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  खोले  गये  श्रव्यतामापी  केन्द्रों  की  स्थिति

 लिखित है  :

 वर्ष  खोले  गये  केन्द्रों की  संख्या  राज्यों  के  नाम  जिनमें  केन्द्र  खोले  गये

 FeRI-RR  चार  केरल  कौर  दिल्‍ली  राज्य  में

 प्रत्येक में  एक  ।

 q&RR-58  चार  मंसुर  १  केन्द्र

 पंजाब  :  २  केन्द्र

 दिल्ली  १  केन्द्र

 कुल  योग
 द्

 4&QR-kY  से  सम्बन्धित  पुर्ण  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  २१  राज्यों/संघ  राज्य-क्षेत्रों  से

 प्राप्त  हुए  उत्तरों  से  यह  पता  है  कि  FER I—RY FHS AA Aree Tet ater में  कोई  नये  केन्द्र  नहीं  खोले  गये  ॥

 चोरी  छिपे  लाई/लेजाई  गई  मुद्रा

 १८०३  gm  घुलेदवर  मीना

 रामचन्द्र  इलाका

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मई  से  १९६३  तक  सीमा-शुल्क  प्राधिकारियों  ने  कितने  रुपये  के  मूल्य  की

 चोरी  छिपे  लाई/ले  जाई  गई  मुद्रा  पकड़ी

 उसमें  से  wa  तक  कितनी  मुद्रा  का  निबटान  नहीं  किया  गया  है  अथवा  वह  दावी

 पड़ी है  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  :  भू-सीमा-शुल्क  केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  मई  से  दिसम्बर  १९६३  तक  की  अवधि  में  चोरी  छिपे

 ले  जाई  भारतीय  और  विदेशी  दोनों  ही  प्रकार की  लगभग  १०  लाख  Yo  हंजार  रुपये  के

 मूल्य  की  मुद्रा  पकड़ी  थी  सीमा-शुल्क  विभाग  द्वारा  पकड़ी  गई  मुद्रा  के  आंकड़े

 उपलब्ध  नहीं  हैं  वह  इसमें  सम्मिलित  नहीं  किये  गये  ।  इसके  ६५६७  चीनी

 सिक्के  और  १३४००  तिब्बती  सिक्के  भी  पकड़े  गये थे  ।

 इस  प्रकार  पकड़ी  गई  इस  मुद्रा में  २९  १९६४  को  लगभग  ८  लाख

 ५०  हजार  रुपये  के  मूल्य  की  मुद्रा  के  मामले  निबटाये  नहीं  गये  थे  re  लगभग  २६,०००  रुपये  के

 मूल्य की  मुद्रा  mart  पड़ी थी  ।  चीनी  तौर  तिब्बती  सिक्कों  के  मामले  भी  नहीं

 निबटाये  गये  थे  शारिवा  वे  wary  पड़े  थे  ।
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 Written  Answers  Chaitra  13,  1886  (Saka)

 प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियां

 I5o¥,  1  श्री  घर्म
 लिंगम

 श्री मुत्तु  गोंडल

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समवाय  विधि  के  अधीन  इस  बात  at  ऋतुमति  दी  गई  है  कि  प्राइवेट  लिमिटेड

 कम्पनी  एक  ही  परिवार  अथवा  area  परिवार  के  सदस्यों  द्वारा  बाहर  के  श्रंशघारियों  को

 सम्मिलित  किये  बिना  ही  चलाई  जा  सकती  2;

 vat  ऐसी  प्रणालियों  को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्री  (att  fro  to  :  हां  ।

 नहीं  ।

 केरल
 में

 लक्का दीव  द्वीप  समा  ह  के  बिद्यार्थो

 Qsoo¥.  J
 श्री  |.” ह ०  राघवन

 हि  Nn  श्री  पोस्ट  काट

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लक्का दीव  द्वीपसमूह  संघ  राज्यक्षेत्र  के  बहुत  से  विद्यार्थियों  को  केरल  के

 पुजा  थिरुमालाई  देवंस्वम  मेडिकल  कालेज  में  प्रवेश  दे  दिया  गया

 क्या  केरल  विश्वविद्यालय  ने  अब  यह  बात  देखी  है  कि  जिन  विद्यार्थियों  को  प्रवेश

 दिया  गया  है  वे  अ्रपेक्षित  अ्रहेता  प्राप्त  नहीं

 चिकित्सा  पाठ्यक्रम  में  कितने  वर्षों  से  उनका  भ्रध्ययन  जारी

 उसके  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  इन  विद्याथियों  के  अध्ययन में  बाघा न  पड़े  ?

 स्वास्थ्य  मंत्रो  सुशीला  :  से  मिनिकोय  ate

 दीव  द्वीपसमूह  संघ  राज्य-्षेत्र  के  पांच  विद्याथियों  को  केरल  के  अला पुजा  थिरुमालाई  देवंस्वम

 मेडिकल  कालेज  में  २६  9&&3  को  प्रवेश  दिया  गया  था  ।  केरल  विश्वविद्यालय  ने  २१

 VERY  को  यह  सुचना  दी  कि  चिकित्सा-पूर्व॑  पाठ्यक्रम  में  प्रवेश  देने  के  लिये  ये  विद्यार्थी

 रहता  प्राप्त  नहीं  थे  क्योंकि  विश्वविद्यालय-पूर्वें  परीक्षा  में  उन्होंने  ४५  प्रतिशत  से  कम  फर्क  प्राप्त

 किये  थे  ।  इस  मामले  पर  पुनः  विचार  करने  की  प्रार्थना  किये  जाने  पर  केरल  विश्वविद्यालय  ने

 १०  मैच  ,  १९६४  उनके  प्रवेश  के  मामले  को  एक  विशेष  मामले  के  रूप  में  मान  उनके

 प्रवेश  को  नियमित रूप  दिया  arc वह  इस  शर्त  पर  कि  इस  मामले  को पूर्वोदाहरण  के  रूप  में  न  समझा

 जाये  ।  इन  विद्यार्थियों  को  कालेज  से  निकाला  नहीं  गया  था  कौर  उनके  अध्ययन  में  कोई  बाधा  नहीं

 पड़ी थी  ।
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 पा ieee वब  नह  ह  पाकिस्तान  से  जाये  हुए  शरणार्थी

 शी  गर्दन

 श्री  य०  ना०  सिह

 शी  रहे  go  रोल

 tet

 |

 क्या  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यट  बतानेਂ  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  श्राये
 हुए

 अनुसूचित  जाति  शर
 पिछड़े  ay  के  शरणार्थियों

 की  पंजाब  में  नैवासिक  स्थान  कौर  दुकानें  देने  का  कोई  आश्वासन  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  कितने  व्यक्तियों  को  निवासी  स्थान  आर  दुकानें  दी  गई  हैं
 ?

 तथा  पुनर्वास  मंत्री  मे हरचन्द  :
 भूमि

 शादी  के  ग्रांट  के  मा  मले  में  अनुसूचित  जाति  तथा  पिछड़े  वर्ग  के  और  wer  जातियों  के  विस्थापित

 व्यक्तियों  के  बीच  कोई  भेद-भाव  नहीं  बरता  जाता  है  ।  इसलिये  पिछड़े  वर्गों  के  विस्थापित

 व्यक्तियों  को  कोई  आश्वासन  देने  का  प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 इसके  अलग  ates  नहीं  रखे  जाते हैं  ।

 केरल  में  सिचाई  परियोजनाओं

 १८०७.  श्री  प०  कुन्दन  :  क्या  सिचाई  wie  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  केरल  राज्य  सरकार ने  उस  राज्य  में  विभिन्न  सिचाई  परियोजनाओं  के  काय

 को  पुरा  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  सेਂ  अतिरिकत  निधियों  की  मांग
 की  है

 यदि  तो  कितने  रुपये  की  मांग  की  गई  है  ait  किन  किन  परिियोजनाग्रों
 के

 लिये

 क्या  सरकार  ने  इसकी  मंजूरी  दे  दो  है
 ?

 सिचाई  श्र  बिद्युत  मंत्री  Fo  ल०  :  अर  (q)  केरल  सरकार  ने

 तूतिया
 पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  छः  नई  भ्रर्थात

 कन्जीशप्पुज़ञा कौर
 के

 सिचाई  शीर्ष  के  लिये  योजना  में  निर्धारित  अधिकतम

 सीमा  के  अतिरिक्त  २  करोड़  से  ३  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  करने  की  मांग  की  है  ।

 नहीं  ।

 के  विरुद्ध  मुकदमे

 2505.0  श्री  कोयला  वैंकया  क्या  वत्  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  वि

 सुनारों  के  विरुद्ध  (१)  २१  १९६३  से  पहल  आर  (२)  २१  सितम्बर

 9&2  से  लेकर  १९६४  के  अन्त  तक  कितने  मुकदमे  दायर  किये  गये

 २१  १९६२  से  पहले  प्रौढ़  २१  १९६३  से  लेकर  qeev

 तक  सुनारों &  कितनी  मात्ना में  सोने  के  जेवरात  पकड़े  गये
 थे
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 क्या  दायर  किये  गये  मुकदमों को  वापस  लेने  Nz  हक  q¥&ea  से  पहले  पकड़े

 गये  जेवरात  के  बारे  में  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  कौर

 यदि  तो  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  २१  G&RR  से  पहले  अथवा

 उस  तिथि  से  लेकर  qeRy  के  oer  तक  सुनारों  के  विरुद्ध  कोई  मुकदमे  नहीं  चलाये

 गये थे

 २१  4883 8 Wet से  पहले  9,22,83% OF Alar ग्राम  सोना
 अर  २१  q&&R

 से  लेकर  ३१  qeRv  की  अवधि  में  १८,४४३  प्राम  सोना  सुनारों के  पास  से  पकड़ा

 गया था

 हां  ।

 क्योंकि  २१  १६६३  को  मैंने  जो  वक्तव्य दिया  था  उसके  अनुसरण  में  स्वर्ण

 नियंत्रण  नियमों  में  किये  गये  संशोधन  भूतलक्षी  प्रभाव  से  नहीं  हैं  उस  तिथि  से  मरहले  पड़े

 गये  अपराधों  को  उन्हीं  नियमों  के  श्रतुसार  निपटाया  जायेगा  जो  कि  उन  मामलों से  संगत  समय

 पर  प्रभावी थे  1

 दिल्‍ली  से  सरकारी  कार्यालयों  का  बाहर  ले  जाया  जाना

 १८०६.  थी  दी०  चे  फार्मा  :  क्या  ware  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगा  कि  :

 सरकारी  कार्यालयों  को  दिल्ल
 से

 ser  स्थानों
 पर  भेजने  के  मामले  में  श्री  तक  क्या

 प्रगति
 हुई

 १९६३  में  किन  कार्यालयों  को  बाहर  भेजा  गया  है  तथा  उन्हें  किन  स्थानों  पर

 भेजा गया

 उस  पर  कितना  व्यय  किया  कौर

 चालू  ज  में  किन  कार्यालयों  को  बाहर  भेजने  का  विचार  है  ?

 श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द
 :  १९६३

 से  ११  कार्यालयों  आंशिक  श्रथवा  पूर्ण  रूप  में  बाहर  भेजा  गया  है  ।

 (a)  एक  विवरण  १)  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।.  में  रखा

 गया  ।  देखिये  संख्या  एल  ठी-२६२६/६४

 जानकारी  इकट्ठा  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 एक  विवरण  २).  सभा-पटल  पर  रखा  गया  है
 ।  [geanara a ver में  रखा

 गया  ।  देखिये  संख्या  एल  टी-२६२६/६४]

 EQUIPMENT  FOR  GOLD  MINES  IN  MYSORE

 1810.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey :  Will  the  Minister  of  Finance  be

 pleased  to  state:

 a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  of  India  would  be  getting  equip-
 ment  from  a  British  firm  for  increasing  the  output  from  the  gold  mines  of  Mysore;
 an
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 (6)  if  so,  by  when  and  the  value  thereof?

 The
 Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.

 Krishnamachari)  :  (a)  Among
 the  gold  mines  in  Mysore  State,  the  Central  Government is  concerned  with  the
 administration  of  the  Kolar  Gold  Mining  Undertakings  only.  These  Under-

 takings  have  no  scheme  for  getting  any  equipment
 from

 a
 British  Firm  for

 increasing  the  output  of  gold  from  their  mines.

 (6)  Does  not  arise.

 योग  श्रनुसंघधान  मंत्रणा  समिति

 १८११.  att  हरि  विष्णु  कासत  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  १२  १६६४  के  तारांकित प्रश्न
 संख्या  ५४८  तथा  उसके  त्न पु रक  प्रश्नों  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 योग  श्रतुसन्धात  मंत्रणा  समिति  के  सदस्यों  के  क्या  नाम  कौर

 इस  विशेष  क्षेत्र  में  उनकी  agar  तथा  wave क्या  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्रो  सुशीला  नायर )  योग  श्रतुसन्धान  मंत्रणा  समिति  में  निम्न

 लिखित  ब्यक्ति  शामिल  हैं
 :--

 १.  स्वास्थ्य  मंत्रालय  सभापति

 २.  उप  स्वास्थ्य  मंत्रालय  सदस्य

 ३.  उप  वित्तीय  सलाहकार  सदस्य

 डा०  सी०  जो०  भारतीय  चिकित्सा  मनु  सम्मान

 नई  दिल्‍ली .  सदस्य

 ४.  डा०  alo  Ho  प्रोफेसर  fefantarat

 भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्था  (To  भाई  भाई  एम०

 नई  दिल्ली  संदीप

 सदस्य ६.  उप  शिक्षा  मंत्रालय

 ७.  भाई  एस०  एम  के  स्वास्थ्य  मंत्रालय  सदस्य  सचिव

 समिति  का  काम  योग  के  त्तीय  are  अन्य  पहलों  के  वैज्ञानिक  अनुसन्धानों

 इन  पस्तान  को  अनुसन्धान  के  लिये  सहायता  देने  सम्बन्धी  मामलों  पर  सरकार  को  सलाह  देना  हे

 इसलिये  इस  में  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  कर्मचारी  शौर  श्रनसन्धान  से  सम्बन्धित  तकनीकी  कर्मचारी

 शामिल  fra  गये  हैं  ।  डा०  सी०  जी०  भारतीय  चिकित्सा  श्रनसन्धान  नई  दिल्ली

 के  निदेशक  डा ०  बी०  Ho  आनन्द  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  नई  दिल्‍ली  में  fafa-

 oats  के  प्रोफसर  हैं प्रौर  डा०  सी ०  द्वारकानाथ  स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  श्राई०  एस०  एम०  के

 हैं  ।  सबंधित  क्षत्रों  में  उन्हें  अनुसन्धान  कार्य  का  अनुभव  है  ।  डा०  आनन्द  ने  वास्तव  में

 योग  के  कई  पहलुओं  पर  शभ्रनेक  दिलचस्प  अनुसन्धान  किये  जैसे  कि  योगियों  के  दिल  की  धड़कन

 का  समाधि  शर  बंद  या  जमीन  के  इन्दर  रह  कर  जीवित  रहना  ।  शिक्षा  मंत्रालय  का

 प्रतिनिधि  समिति  के  विभिन्न  प्रश्नों  पर  सामान्य  सलाह  देता  है  att  स्वास्थ्य  मंत्रालय

 wit  शिक्षा  मंत्रालय  के  बीच  कार्यवाहियों  के  समन्वय  को  सुनिश्चित  करता  है  ।
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 बर्मा  से  मानपुर  में  चोरी  से  माल  का  लाया  जाना

 १८१२.  श्री  feria  किलिंग  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इस  बात  सें  अवगत  है  कि  विदेशी  माल  ate  सोना  बड़ी  माता  में  बर्मा

 से  मनीपुर  में  चोरी  छिपे  लाया  जा  रहा

 यदि  तो  १९६२  कौर  १९६६३  में  सीमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  कितने  मामलों

 का  पता  लगाया  गया  ौर  कितना  माल  पकड़ा

 शुल्क  ौर  जुर्माने  के  रूप  में  कितनी  राशि  वसूल  की  र

 तस्कर  व्यापार  को  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  :  ्र  जहां  तक  सरकार को  पता

 बर्मा से  मनीपुर  में  विदेशी  माल  चोरी-छिपे  बड़े  पैमाने  पर  नहीं  लाया  जा  रहा  है  |
 qeRR

 में  १४५

 मामलों  में  लगभग  ४६,०००  रु०  के  मूल्य  का  माल  पकड़ा  गया  था  ।  q&RR  में  २२४५  मामलों

 में  लगभग  ६४,५००  रु०  के  मूल्य का  माल  पकड़ा  गया  ।  इन  वर्षों  में  कोई  सोना  नहीं  पकड़ा  गया  |

 १०८  रु०  जुर्माने के के  रूप  में  |

 सीमा  पर  सभी  सम्भव  सकता  जाती है  |

 Rural  Water  Supply  in  Bihar

 1813.  |  Shri  Sidheshwar  Prasad  Will  the  Minister  of  Health  be
 Shri  P.  R.  Chakraverti:

 pleased  to  state

 a)  the  amount  allotted  for  rural  water  supply  during  the  Third  Five
 Year  Plan  period  in  Bihar  and  the  amount  spent  out  of  it  by  the  end  of  1963
 and

 (b)  the  details  of  the  schemes  executed  in  this  regard  ?

 The  Minister  for  Health  (Dr.  Sushila  Nayar)  :  (a)  The

 amount  allotted  for  Rural  Water  Supply  under  the  National  Water  Supply  &

 Sanitation  Programme  during  the  3rd  Plan  period  for  the  State  of  Bihar  is

 Rs.  10.00  lakhs.  Information  in  respect  of  the  amount  spent  out  of  it  by  the

 end  of  1963  is  being  collected  from  the  Government  of  Bihar  and  will  be  laid

 on  the  Table  of  the  Sabha  when  received.

 (b)  During  the  3rd  Five  Year  Plan  the  following  Rural  Water  Supply

 Schemes  have  been  approved  under  the  National  Water  Supply  and  Sanitation

 Programme

 Estimated  Cost
 (Rs.  in  lakhs)

 Barbigha  and  Maur  villages
 2.67

 Chanre  and  other  16  villages  6.14

 3-83 ‘Nabinagar  Extention  .  .

 Latehar,  Durana  &  Railway  Statio
 1.60:

 As  for  the  Schemes  executed  information  is  being  collected  and  will  be  laid

 on  the  Table  of  the  Sabha..
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 qt  कपड़ा  तैयार  क  CT  बाले  वसीयत  चालित  करघों  पर  उत्पादन  शुल्क

 te  :

 १८१४.  <  श्री  मा०  ल०  जाधव  :

 श्री  लोनो कर  :

 क्या  faa  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  9 89-58;  १९६२-६३  कौर  q&qz—<y¥  में  विद्युत  चालित  करघों  र  माल

 तयार  करने  के  खाते  में  सुती  कपड़ा  तैयार  करने  वाले  विद्युत  चालित  करघों  से

 कितना  उत्पादन-शुल्क  जीत  किया  गयो

 क्या  यह  सच  है  कि  alae  वार्षिक  दाय  घट  रही  करार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है ं?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है

 पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  ठी-२६२७/६४]

 नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  |

 विभिन्न  प्रकार  क  gat  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाना

 (ait  जैसे  :

 श्री  Alo  ल  जाघव  :

 ४  लो नौकर  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  किस्म  के  सूत्रों  जैसे  कि  भारतीय  रुई  से  कते  हुए  आयात  की  हुई  रुई

 से  कता  हुमा  सूत
 घर

 भारतीय  ae  ware
 की

 गई  मिली  जुली  रुई  से  कते  हुए  सूतों  पर  उत्पादन

 शुल्क  लगाने  में  कोई  भेदभाव  बरता  जाता

 यदि  तो  इसका  किल  प्रकार  हिसाब  लगाया  जाता

 (71)  क्या  यह  सच  है  कि  ५१  काउन्टਂ  तक  का  सुत  भारतीय  रुई
 से  काता  जा  सकता

 att

 यदि  तो
 क्या  उत्पादन  शुल्क  लगाते  समय

 इस
 बात

 ध्यान  में  रखा  जाता
 है

 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  att  सुत  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 लगाने  के  लिये  आयात  की
 गई  रुई

 अथवा  स्वदेशी  रुई  भ्रमणा  आयात  की  गई  तथा  स्वदेशी  मिली-जुली

 रुई  से  कते  हुए  सूत  में  कोई  भेद-भाव  नहीं  बरता  जाता  है  ।  विभिन्न  काउन्ट के  सूतों

 के  लिये  शुल्क  की  विभिन्न दरें  निर्धारित  की  गई  जैसा  कि  इस  मंत्रालय  की  दिनांक  १  qe

 को  अ्रधिसुचता  संख्या  ¥4/ev—ardia  उत्पादन  शुल्क  में  दिया  गया  जिसकी  एक  प्रति

 पटल  पर
 रखी  जाती है

 ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  टो-२६२८/६४]
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 यह  सच  है  फि  भारतीय  कपास  की  कुछ  ऐसी  किस्में  हैं  जिन  से  ५१  4.0  कोर्ट

 तक  का  सुत  काता  जा  वक्ता  है  ।  परन्तु  इस  शास्त्री  की  रुई  की  मात्रा  बहुत  थोड़ी  है  ।

 जी  ही  ।  यह  उन  बातों  में  से  एफ  है  जिन  पर  विचार  किया  गया  था

 Personal  Properties

 1816.  Shrimati  Chavda  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased
 to  state

 more  than  Rs.  20  lakhs ;  and
 (a)  the  total  number  of  persons  in  the  country  possessing  property  worth

 the  number  of  persons  possessing  property  worth  more  than  Rs.  50
 la

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.  Krishnamachari) :  As  on  the

 3Ist  March,  1963

 (a)  the  number  of  individuals  and  Hindu  Undivided  Families  having  a

 net  wealthਂ  of  over  Rs.  20  19115  011  the  basis  of  their  last  completed
 assessment  to  wealth-tax  or  where  no  such  assessment  was  completed
 on  the  basis  of  the  wealthਂ  shown  in  the  latest  return,  was  597

 (b)  Out  of  (a)  above,  125  persons  had  a  above  Rs.  50  lakhs

 नय  उद्योगों  के  लिये  केरलीय  सहायता

 श्री  प्र०  चे
 १८१७

 it  बालकृष्ण सिह

 ray  श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शरणार्थियों  को  बसाने  के  लिये  नये  उद्योग  चलाने  लिये  कुछ  राज्यों  ने  केन्द्रीय

 सहायता  मांगी  है

 यदि  तो  कुल  ऋण  मांगा  गया  है

 क्या  श्रीराम  से  भी  ऐसी  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  हुई  यदि  तो  कितनी  राशि  के

 लिये ;  श्र

 सरकार  ने  इन  प्राथनाश्रों  पर  कया  निर्णय  किये  हैं
 ?

 तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  से  मध्य

 महाराष्ट्र उड़ीसा  की  सरकारों ने  ऐसे  उद्योग  चलाने  के  लिये  सुझाव  दिया  है  जिनमें  कि

 पाकिस्तान  से  कराये  नये  carat  को  काम  दिलाया  जा  सके  ।  योजनाओं  के  प्राप्त होने  पर  उन  की

 ी  ही  जांच  कर  ली  जायगी  ।

 Compulsory  Deposit  Schemes

 Shri  Kachhavaiya : 18x8.
 Shri  Brij  Raj  Singh :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state :

 (a)
 the  additional  staff  employed  to  handle  the  compulsory  deposit  scheme

 at  the  time  of its  imception;
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 (b)  the  monthly  expenses  incurred  thereon;

 (c)  the  value  of  stationery  and  other  essential  articles  purchased  when  the

 scheme  was  brought  into  operation  ;  and

 (d)  the  total  collections  deposited  under  the  compulsory  deposit  scheme?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.  Krishnamachari) :  (a)  (b)

 Apart  from  the  staff  employed in  the  deposit  offices  who  have  to  be  reimbursed

 of  their  actual  costs,  no  additional  staff  was  entertained  by  Government  for

 the  working  of  the  Compulsory  Deposit  Scheme.  Complete  information  about
 the  costs  of  the  deposit  offices  is  not  yet  available

 (c)  Rs.  19.23  lakhs,  approximately,

 (d)  As  per  revised  estimates,  the  net  collections  in  1963-64  are  expected
 to  amount  to  Rs.  15  crores.

 शाहदरा  के  निकट  कुष्ठ  रोगियों  की  बस्ती

 १८१९.  थ्री  प्र०  चे  बर्रा  :  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  शाहदरा  के  समीप  कुष्ठ  रोगियों  की  बस्ती के  लिए  एक  प्रसूति

 केन्द्र  खोलने  की  कोई  योजना  है

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा है  ;  ak

 FAT  शाहरा  ही  इस  बस्ती  में  कुष्ठ  रोगियों  को  पर  बाध्य  बनाने  की  भी

 योजना  है  जिससे  fe  इस  रोग  को  आने  वाली  पीढ़ियों  में  फैलने  से  रोका  जा  सके
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला
 :  भारत  सरकार  अथवा  दिल्‍ली

 प्रशासन की  ऐसी  कोई  योजना नहीं  है  ।  तथापि  कुष्ठ  रोगी  सेवा  समिति--एक  स्वयं  सेवी  संस्था--का

 शाहदरा
 के

 समीप  आनन्द  ग्राम  बस्ती  में  कुष्ठ  रोग  से  पोलित  व्यक्तियों  के  लिये  एक  प्रसूति  कौर

 शिशु  कल्याण  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।  पता  चला  है  कि  इस  केन्द्र  के  निर्माण  के  लिए  waft

 धन
 जोर  बाग  महिला  क्लब  देगी  जबकि  अन्य  मदों  के  लिये  खर्च  कुष्ठ  रोगी  सेवा  समिति  देगी

 ।

 कुष्ठ  रोगियों  को  बड़े  पैमाने  पर  बाध्य  बनाने  की  कोई  योजना  नहीं  क्योंकि  कुष्ठ रोग

 ठीक  होने  वाला  रोग  है
 ।

 यह  वांछनीय  है  कि  जब  वे  कुष्ठ  रोग  से  पीड़ित  हों  तो  उनके  सन्तान  नहीं

 होनी  चाहिये  ।  कुष्ठ  रोग  से  पीड़ित  व्यक्तियों  को  यह  सुविधा  दीਂ  जाती  है  कि  यदि  वे  चाहें
 तो

 न्याय

 बन  सकते हैं  कौर  ६०  व्यक्तियों  का  बन्ध्यीकरण  किया  गया  है  ।  तीरथ  राम  शाह  हस्पताल  का  एक

 डाक्टर  पसन्द  ग्राम  बस्ती  में  बस्ध्यीकरण  काम  करता  है  ।

 उद्योग  के  लिये  पूर्वोत्तर निगम

 १८२०.  श्री  श्यामलाल  सर्राफ  :  क्या  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 4&3  के  अन्त  तक  उद्योग  के  लिये  पुर्वार्वित्त  निगम  ने  प्रार्थी  उद्योगपतियों

 के  साथ  क्या  वायदे  किये

 कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  कितनी  वास्तव  में  दी  गई  शौर  उस  तारीख  तक

 भ्रावेदन  Tat  के  लिये  कितनी  ate  राशि दी  जायेगी  :  भर
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 (Saka)

 क्या  इन  सौदों  के  लिये  कूल  निगम  के  अपने  संसाधनों  से  उपलब्ध  हो  जायेगा

 ait  वही  तो  इसके  वित्त  को  बढ़ाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  :  शौर  ब्योरा  निम्न  प्रकार  है  :

 राशि

 रुपयों  मे ं)

 १९६३  के  भ्रमण  तक  ऋणों  के  लिये  निगम  दारा  प्राप्त  श्रीचंदन-पत्र  ,  ६३.८१

 स्वीकृत  ara  दन  पत्न  ५१.२१

 ३.१३ व्वपगत  समझी  गई  मंजू  रियो

 प्रयोग  में
 न

 लाई  गई  मजू  रिया  २.८४

 gata  बांटा  गया  Qs  aU

 ऋण
 जोकि  अभी

 दिये  जाने  हैं  qv  ०६

 निगम  के  संसाधनों  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मजूर  ऋणों  से  वृद्धि  हुई  है  ।  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  निगम  के  लिये  मंजूर
 की

 गई  २६  करोड़ रु०  की  सारी  की  सारी  राशि  ले
 ली

 गई  है  कौर  उसे

 उपयोग  में  लाया  जा  चुका  परन्तु  निगम  को  २४  करोड़ रु०  तक  की  राशि  का  दूसरा  श्रनपुरक

 ऋण  देने  के  प्रशन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 सिक्योरिटी  पेपर  होशंगाबाद

 १८२१.  श्री  हरि  बिष्णु  कामत  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सी क्यो  रिटी  पेपर  होशंगाबाद  का  निर्माण  निश्चित  कार्यक्रम  से  पीछे  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  मूल  कार्यक्रम  के  अनुसार  ara  थी  कि

 सिक्योर  रिटी  पेपर  मिल  {ERY  तक  उत्पादन area  कर  देगी  ।  आशा है  कि

 मिल  के  चालू  होने  में  लगभग  आठ  महीने  की  देर  झर  लग  जायेगी  ।

 मुख्य  कारण  यह  है  कि  मिल  की  इमारत  के  निर्माण  के  लिये  ठेका  देने  में  देर
 क्योंकि  उपयुक्त  ठे  केदार  उपलब्ध  नहीं  थे  ।  यह  ठेका  इस  बीच  में  १९६४  तक  काम  पूरा

 करने  के  लिये  दे  दिया  गया  है  ae  निर्माण  कार्य  संतोषजनक  ढंग  पर  हो  रहा  है  |

 आयकर  कर्मचारियों  के  लिये  क्वाटर

 १८२२  न  स०  Ato  बनर्जी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  १९६३ में  प्राय कर  विभाग  के  कम  चा  रियों  के  लिये  कुछ  क्वार्टर  बनवाये  गये  थे  ;.

 यदि  तो  क्वाटर  की  संख्या  क्या  है  ;

 q&a  में  कितने  क्वार्टर  बनवाये  जायेंगे  ?

 वित्त  मंत्री
 ति०

 त०  से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ।
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 २  १६६४  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  at  ध्यान
 दिलाना

 Government  Hospitals  in  Delhi

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :
 1823.

 ‘|  Shri  Ram  Harkh  Yadav  :

 Will  the  Minister  of  Health  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  constituted  a  Committee

 for  the  supervision  of  Government  hospitals  in  Delhi;

 b)  if  so,  the  functions  of  the  Committee;

 (c)  the  Composition  of  the  Committee  ६

 (d)  whether  that  Committee  would  supervise  all  the  Government  hospitals
 in  Delhi  ?

 The  Minister  of  Health  (Dr  Sushila  Nayar)  :  (a)  Two  separate

 Advisory  Commttees  have  been  constituted  for  the  two  Central  Government

 hospitals  in  Delhi,  viz.  Safdarjung  and  Willingdon  Hospitals.

 b  )  &  (c)  A  statement  is  attached.  [Placed  in  Library  See  No  LT

 2629/64)

 (d)  No.

 oes  eee  ore

 ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना  के  बारे  में

 RE:  CALLING  ATTENTION  NOTICES

 श्री  स०  मो०  बीजों  सीमान्त  क्षेत्रों  में  जो  दो  बार  हैलीकाप्टर देखे  गये  उस

 विषय  में  मैंने  ध्यान  दिलाने  वाले  प्रस्ताव
 की  सुचना दी  थी  ।  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  ने  कहा  था  कि  यह

 खबर  गलत  है
 ।

 परन्तु  चूंकि  यह  खबर  बंगला  पत्तों  में  फिर  छपी  है  इसलिए  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि

 माननीय  मंत्री  इस  बारे  में  कुछ  कहें
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  मंत्रालय  द्वारा  कहा  गया  है  कि  यह  खबर  गलत  है  तो  फिर  श्राप

 क्या  चाहते हैं  ।

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC

 IMPORTANCE

 पाकिस्तान  के  एक  हेलीकोप्टर  तौर  डकोटा  विभा न  द्वारा  त्रिपुरा  में  भारतीय  वायु  क्षेत्र

 का  कथित  अतिक्रमण

 श्री  रा०  :
 मैं  प्रतिरक्षा  मंत्री  का  ध्यान  निम्नलिखित  अविलम्बनीय  लोक

 q
 महत्व  के  विषय  की  ate  दिलाता  हूं  उन

 से
 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य

 ह

 १६६४,  को  एक  पाकिस्तानी  हैलीकाप्टर  तथा  एक  डकोटा  विमान  द्वारा

 त्रिपुरा  में  भारतीय  वायु  क्षेत्र का  कथित  अतिक्रमण  प

 प्रतिरक्षा मंत्री  यशवंत  राव  :  सरकार  ने  समाचारपत्रों में  यह  खबर  देखी

 है  कि  २८  ्  को  fage  में  धमंतनगर  के  हाफलांग-चेरा  क्षेत्र  में  भारतीय  राज्य-क्षेत्र  के  ६  मील

 तक  एक  पाकिस्तानी  हैलीकाप्टर  ने  उड़ान  की  उसी  दिन  दक्षिण  त्रिपुरा  में  एक  पाकिस्तानी

 डकोटा  विमान  ने  भारतीय  वायु  सीमा  का  उल्लंघन  किया  |  हैलीकाप्टर  के  बारे  में  सरकार  को
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 Importance

 कारी  नहीं  है
 ।

 डकोटा  विमान
 के

 बारे  में  त्रिपुरा  प्रशासन  से  सुचना  मिली  है
 ।  उस  प्राप्त  सुचना के

 अनुसार  हमारी  वायु  सीमा  का  उल्लंघन  नहीं  हुआ
 |

 श्री  रा०  जब  पाकिस्तान  द्वारा  हमारे  कैनबरा  को  गिराया  जा  सकता  है  तो  हम  भी

 उन  के  विमान  को  क्यों  मार्ग  में  रोक  नहीं  सकते  ?

 श्री  यदवन्तराव चव्हाण  :  मैं  तो  कल  की  खबर
 की

 चर्चा  कर  रहा  हुं
 ।

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  समाचारपत्रों  के

 अतिरिक्त  स्वयं  साधनों  द्वारा  विलम्ब  जानकारी प्राप्त  करने  के  बारे  में  क्या  कदम
 उठाये

 हैं  प्रौढ़  इन  सीमांत  घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  ?.

 श्री  यशवंतराव
 चव्हाण :

 हम  कोशिश  करते  हैं  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  हमें  ऐसी  घटना त्रों

 की  सुचना  विलम्ब मिल  जाय  ।

 ato  वेकटासुब्बया  :  क्या  सरकार  द्वारा  राडार  शादी  ऐसे  यंत्र  सीमान्त  क्षेत्रों

 में  लगाने के  लिये  कार्यवाही की  गई  है  जिस  से  नीचे  उड़ान  करने  वाले  विमानों  की  पूर्व  सूचना  मिल

 सक े?

 श्री  यदावन्तराव  चव्हाण  :  हमने  स्थानीय  प्राधिकारियों  को  हिदायतें  दी  हैं  कि  किस  तरह

 ऐसी  स्थिति  में  कार्यवाही  at  परन्तु  मैं  यहਂ  नहीं  कह  सकता  कि  इस  विशेष  क्षेत्र  के  लिये  राडार

 यादि  उपकरण  दिये  ।

 श्री  हेम  :  माननीय  मंत्री  ने  आश्वासन  दिया  थी  कि  जब  पाकिस्तानी

 विमान  हमारी  सीमाओं  का  उल्लंघन  करेंगे  उन्हें  नीचे  गिरा  लिया  जायगा  ।  तो  उस  आश्वासन  को

 पूरा  न  कर  के  क्या  सरकार  ने  संसार  के  समक्ष  अपनी  कमजोरी  का  प्रदर्शन  नहीं  किया
 ?

 श्री  स्थल  स्वायत्तशासी  :  क्या  यह  बात  मालूम  करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था

 है  कि  कब  शत्रु  के  विमान  हमारी  वायु  सीमा  का  उल्लंघन  करते  हैं
 ?

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  इस  क्षेत्र  विशेष  में  विमानों  द्वारा  निगरानी  की  व्यवस्था  नहीं
 है
 Q  |

 श्री  जसवन्त  मेहता
 :
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सभा  का  समय  व्यर्थ में

 नष्ट  करने  की  बजाय  सरकार  द्वारा  समाचारपत्र  की  खबरों  का  खण्डन  क्यों  नहीं  किया  गया  ?

 श्री  यश्ववन्तराव  चव्हाण
 :

 यदि  सुचना  हमें  प्राप्त  हो  जाय  तो  खण्डन  कर  दिया  जाता  है

 यदि  सूचना
 न

 मिली  हो  तो  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Bijnore)  :  Since  the  Defence  Ministry  do
 not  get  the  news  first,  has  the  Army  Intelligence  Department  been  asked  to  be
 more  vigilant  regarding  this  matter  in  future  ?

 शी
 यदवन्तराव  चव्हाण

 :
 इस  बारे  में  तो  स्थायी  हिदायतें  हैं  ।  त्रिपुरा  के

 मामले  में  सूना  प्राप्त  करने  के  सिलसिले  में  हम  त्रिपुरा  प्रशासन  पर  निर्भर  हैं
 |
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 १३  चतर  १८८६  (  )  सभा  पटल  पर  गये  पत्र

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  उचित  कि  राज्य  सरकारों  से  भी  इस  बारे  में  कहा  जाय  |

 श्री  यद्वन्तराव  चव्हाण  :  हम  राज्य  सरकारों  से  भी  कह  देंगे  ।

 re  oy  oo

 ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना  के  बारे  में

 RE:  CALLING  ATTENTION  NOTICES

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  (Kotah)  On  a  Point  of  Order,  Sir

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  (Barabanki)  On  a  Point  of  Order,  Sir

 in  hand.
 Mr.  Speaker :  No  point  of  order  can  be  raised  since  there  is  no  business

 Shri  Ram  Sewak  Yadav :  I  had  given  notice  of  a  Calling
 Attention Notice  regarding  Shri  Datar.  I  want  to  know  why  that  has  been  disallowed ?

 Mr.  Speaker :  Has  it  not  been  conveyed  to  you  that  the  news  about
 Shri  Datar  was  wrong ?

 Shri  Ram  Sewak  Tadav  No,  Sir

 Mr.  Speaker:  Now  I  am  telling  you
 that  the  news  about  Shri  Datar

 was  unfounded  and  Shri  Datar’s  son  has  given  notice  of  defamation  proceedings
 against  the  persons  concerned.

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  ‘TABLE

 भ्रष्टाचार  निरोधक  समिति  का  प्रतिवेदन

 eure  मंत्री  नन्दा  मैं  भष्टाचार  निरोधक  समिति  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता हूं
 ।  [geerarera A Tet TE A में  रखी  गई  ।

 देखिये
 संख्या  एल०

 gto  २६२०/६४]

 श्री  पूरी  विष्णु  )  :  कया  सरकार  समिति  ने
 दूसरे  प्रतिवेदन  में

 जो  सिफारिशें

 की  हैं  उन्हें  उसी  तरह  स्वीकार  करेगी  जिस  प्रकार  श्रीराम  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों  को  स्वीकार

 किया गया  था  ?

 थी  नन्दा  :  मुझे  sat  कभी  यह  प्रतिवेदन  प्राप्त  gor  है  ।  मैं  इसे  देख  कर

 वाही  करूंगा

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  एक  औचित्य का  प्रश्न  ।  क्या यह  भी  हो  सकता  है  कि  एक  दस्तावेज़

 को  पढ़े  बगर नदी  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाय
 ?

 )

 श्री  समिति  के  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  था  कि  चूंकि  इस  प्रतिवेदन  को  देखने  में  समय

 लगेगा  इसलिये  इस  को  पहले  सभा  पटल  पर  दिया  जाय  ।  इसलिये मैं  ने  इसे  रखा है  ।
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 Business  of  the  House  Chaitra  13,  1886  (Saka)

 १९६४-६५  के  लिये  अखबारी  कागज  सम्बन्धी  आयात  नीति

 संसद-काय  मंत्री  सत्य  नारायण  मैं  १९६५  तक  के  लिये

 अखबारी  कागज  की  नीति  के  बारे  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्रालय  की  दिनांक  २  अप्रैल

 १६६४  कीं  सार्वजनिक  सुचना  संख्या  टी  सी  /६४  की  एक  प्रति  सभा

 पटल  पर  रखता हं  ।  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  २६२१/६४]

 हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी  नई  दिल्ली  के  श्रन्तनियमों  में  संशोधन

 श्रावास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहरचन्द  :  :  मैं  हिन्दुस्तान

 सिंग  फैक्टरी  fafacs,  नई  दिल्ल  के  अधिनियमों  में  संशोधन  संबंधी  विवरण  की  एक  प्रति  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  ।  प्रस् तकालय में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  २६२२/६४]

 st  copes

 सभा का  कार्य

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 संसद-काया  मंत्री  सत्य  नारायण  मैं  ने  कहा  था  कि  विभिन्न  मंत्रालयों  संबंधी

 अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  प्रौढ़  मतदान  संबंधी  कार्यवाही  १५  १९६४,  को  ५  बजे  तक  समाप्त

 करने  के  लिये  ११  ate  को  सभा  की  विशेष  बैठक  होनी  अ्रनिवाय॑  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :  हम  इससे  सहमत  नहीं  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :  यदि  सभा  इस  से  सह  मत  नहीं  है  तो  उसपर  यह  निर्णय  लादा  नहीं  जा  सकता  ।

 कुछ  छोटे  दलों  के  सदस्यों  जो  प्रत्येक  मांग  पर  बोलने  का  अवसर  चाहते

 मुझे  लिखा  है  कि  is  an  encroachment  upon  their  इसके

 अ्रतिरिक्त  जव  मैं  ने  श्री  बागड़ी  को  हिन्दी  में  उत्तर  दिया  तो  दो  माननीय  सदस्यों  ने  मूझे  लिखा

 कि  हुक क्या  यह  सभा  पर  हिन्दी  भाषा  को  लादने  का  विश्वासघात पूर्ण  प्रयास  है  ?
 ”

 माननीय  सदस्यों

 को  मुझे  नम्रतापूर्वक लिखना  मैं  ऐसी  बातों  को  सहन  नहीं  कर  माननीय  सदस्य

 यह  कह  सकते  हैं
 कि

 ५. प्रंग्रेजी  भाषा  में  उसका  झ्रनुवाद  होना  चाहिये  परन्तु  वह  ऐसी  भाषा  का  प्रयोग

 नहीं कर  सकते  ।

 मैं  समाजवादी  दल  के  श्री  यादव  से  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  माननीय  सदस्य  नहीं  चाहते

 कि  शनिवार  को  सभा  की  बैठक  तो  मैं  उन  के  दल  के  सदस्यों  को  प्रत्येक  मांग  पर  चर्चा  के  स  मय  बोलने

 का  ग्रिपर  नहीं  दे  सकेगा |

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  (Barabanki)  :  My  point  is  that  the  considera-

 tion,  for  giving  time  to  speak  on  various  Demands,  should  be  that  whether  a

 party  has  some  definite  political  policy  or  not.  It  is  not  proper  to  give  oppor-
 tunity  to  a  Member  on  the  basis  of  availability  of  time  or  on  the  basis  of  time

 schedule  for  conducting  the  business  of  the  House.
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 ह
 १९६४  सभा  का

 काये ंen

 Unfortunately  the  word  has  been  used.  I  am  sorry  if

 you  have  taken  it  in  the  I  had  used  this  word  in  regard  to  the

 way  in  which  business  is  conducted  at  the  instance  of  the  majority  party.

 Mr.  Speaker  :  Now  you  have  said  something  more  objectionable.

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  :  I  withdraw  the  words  the  instance
 Thad  no  intentiontouse  these  words.  My  submission  is  that  you  may  extend
 the  sittings  or  extend  the  time  of  the  sittings,  but  the  number  of  Members  in  a

 particular  party  should  not  be  the  criterion  for  giving  time  to  the  Members  of

 that  party.  Otherwise  only  Congress  Members  will
 have

 most  of  the  time.

 Mr.  Speaker  :  The  hon.  Member  must  know  that  there  is  no  dispute
 between  Congress  and  the  opposition.  We  had  decided  to  give  60  per  cent  of

 the  time  to  Congress  Members  and  the  remaining  40  per  cent  to  the  opposition
 Members.  I  see  that  the  Congress  Members  get  sometimes,  only  50  per  cent.

 of  the  time,  and  during  that  time  Ministers  take  a  number  of  hours.  So,  as  I

 said,  it  is  not  a  dispute  between  the  Congress  and  the  opposition  Members.

 As  regards  the  remaining  40  per  cent  of  the  time,  it  is  the  opposition  parties
 themselves  who  have  to  decide  about  it.  When  no  Member  of  the  opposition
 is  prepared  to  take  even  one  minute  less  than  the  fixed  time,  how  can  I  give
 time  to  other  Members  to  speak  at  every  occasion.  My  difficulty  is  that  there

 is  no  time  available,  unless  some  other  Members  are  prepared  to  spare  some

 time  for  others.  The  representatives  of  the  opposition  parties  may  come  and

 see  me,  and  suggest  some  remedy.  I  personally  have  no  objection  in  giving
 time  to  all  Members.

 Shri  Sheo  Narain  (Bansi)  :  All  the  hon.  Members  represent  some  or

 the  other  constituency,  therefore,  you  should  give  time  to  all  Members.  It  is
 their  right.  It  depends  upon  you  to  consider  all  Members  as  equals.

 if  itis  weak.

 Mr’  Speaker  :  The  opposition  has  to  be  shown  greater  consideration

 शो  हरि  विष्णु  कामत  :  मेरा  अनुरोध  है  fe  सरकार  वित्त  विधयेक  को  २१  भ्रप्रैल  की  बजाय

 २२  धरना  को  पारित  करके  इस  समस्या  का  समाधान  करे  |

 शो  सत्य  नारायण  सिह  हम  ने  इस  बारे  में  पुरा  विचार  किया  si  हम  इसी  निर्णय  पर  पहुंच

 हैं  कि  वित्त  विधयेक  एक  निर्धारित  तिथि  यानी  २१  अ्रप्रैल  तक  mart  पारित  किया  जाना

 रकार  इस  विषय  में  जोखिम  लेना  नहीं  चाहती  |

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  (Farrukhabad)  :  It  will  not  be  proper  to

 allot  time  for  the  whole  session  at  the  same  time.  Separate  time  should  be

 allottedforevery  Demand.  A  Member  may  even  be  given  two  minutes.

 Mr.  Speaker:  The  same  procedure  is  being  followed.

 कया  सभा  शनिवार के  रोज  गि च्ब५ बठन  के  लिये  तैयार है  ?

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :

 जी  हां

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia:  Weare  prepared  to  sit  00  any  day  except
 Saturday.
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 लाा Demand
 for  Grants

 April
 2,  1964

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  सदस्यों  से  भ्रनुरोध  करूंगा  fe  वह इस  के  लिये  मान  मैं स्वंय यही

 हूं  कि  सप्ताह  में  दोदिन  बैठक  नहीं  होनी  चाहिये  ।  भविष्य  में  सभा  के  कायें  का  समय  निर्धारित

 करते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाय  ।

 oe  re  ee  ee

 अनुदानों  की  मांग--जारी

 DEMANDS  FOR

 स्वास्थ्य  मंत्रालय--जारी

 Shri  D.  Patil  (Yeotmal)  :  To  improve  the  Water  Supply  conditions
 in  the  rural  areas,  sufficient  finances  are  not  being  made  available.  According
 to  the  direction  of  the  Planning  Commission  no  such  scheme  should  be  allowed
 to  remain  unimplemented  due  to  shortage  of  funds.  The  State  Government
 have  demanded  Rs.  100  crores  for  well  programmes.  But  upto  this  time  the

 It  had  its  ill  effects Central  Government  have  not  provided  the  adequate  funds.
 so  faras  the  scheme  of  Water  Supply  inthe  rural  areasisconcerned.  Areference
 to  this  effect  is  also  found  in  the  Mid-term  appraisal.

 I  would  like  to  say  something  about  the  area  of  3000  miles  covering  about

 300  villages  in  Maharastra,  where  the  water  is  saltish.  Even  the  animals  do  not
 drink  this  water.  My  submission  is  that  in  such  areas  at  least  the  protected
 water  supply  scheme  should  be  started  as  soon  as  possible.  The  difficulty
 in  this  connection  is  that  the  Central  grant  is  only  $0  per  cent.  The  remaining
 50  per  cent  is  to  be  borne  by  the  State  Governments.  They  are  hesitating  to

 bear  this  expenditure.  I  think  75  per  cent  should  be  given  by  the  Central  and

 the  State  Government  should  bear  only  25  per  cent.  People  should  not  be

 asked  to  pay  anything  as  they  are  already  very  poor.

 In  this  connection,  I  want  to  draw  the  attention  ofthe  houseto  the  Primary
 Under  this  scheme  the Health  Centre  Scheme.  This  is  a  good  scheme.

 The medical  health  examination  of  the  School  Children  should  be  done.

 progress  of  the  health  Centre  Scheme  is  not  satisfactory.  This  scheme  has

 also  received  a  set  back  due  to  the  shortage  of  Doctors.  It  has  been  stated

 that  various  measures  have  been  suggested  to  attract  doctors  to  rural  Centres.

 There  are  511  Health  Centres  where  the  doctors  have  not  been  appointed.
 Doctors  do  not  want  to  go  to  the  rural  areas  and  alot  of  discrimination  is

 done  between  urban  and  rural.  Practically  there  is  no  health  service  avail-

 able  inthe  rural  areas.  I  submit  that  some  plan  target  should  be  fixed  and

 pure  water  supply  may  be  arranged  either  by  the  end  of  Third  Five  Year  Plan
 orin  the  beginning  of  Fourth  Plan.

 Shri  Yashpal  Singh  (Kairana)
 :  Our  main  difficulty  is  that  we  are  be-

 coming  more  international,  whereas  we  ought  to  be  more  national.  We  are

 spending  Rs.  300  crores  for  the  health.  Most  of  this  money-will  go  in  the

 Foreign  countries.  We  can  save  this  money  by  encouraging  indigenous  system
 of  medicine.  There  is  a  great  need  of  encouring  the  indigenous  system.

 Ayurveda,  is  suited  to  the  conditions  of  our  Country.  It  is  being  ignored  and

 injustice  is  being  done  to  this  system.  My  demand  is  that  it  should  be  given
 And  the  step  motherly  treatment the  pride  of  place  in  our  Health  Programme.

 that  it  has  received  so  far  frem  the  administration  should  be  done  away  with.
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 Government  should  also  provide  adequate  Funds  for  the  promotion  and  populari-
 zation  of  Ayurveda.  To  all  the  heath  problems  of  the  country,  we  should
 have  an  integrated  approach,  and  the  Ayurvedic  System  should  be  emphasised
 in  theory  and  practice.

 We  should  spend  some  money  on  the  health  propaganda.  Literature  should
 be  published  on  health  education.  People  should  be  made  conscious  about
 the  dangers  of  over  eating  etc.  Most  of  the  diseases  spread  due  to  over  eating.
 I  should  also  like  to  urge  upon  the  Government  that  it  should  encourage  the

 system  of  treatment  which  was  patronized  by  Gandhiji’  #.e.  nature  cure.  My

 idea  is  that  people’s  health  could  thus  be  looked  after  with  little  expense  and  we
 should  try  that  allopathy  should  have  no  partial  treatment.  This  slogan  of
 ‘Vishudha  Ayurveda’  is  raised  to  harm  it.  Its  main  aim  is  to  discourage  and

 decry  ayurveda  so  that  it  remained  deprived  of  the  advantages  of  the  Modern
 Scientific  devices.

 The  Ayurvedic  practitioners  should  not  be  discriminated  against  in  the
 matter  of  pay  scales  etc.  their  salaries  should  also  be  increased.  Together  with
 that  Government  should  also  ensure  genuiness  and  purity  of  medicines.  1  will
 also  suggest  that  a  directorate  should  also  be  set  up  to  test  the  efficacy  of  various
 medicines.  I  would  appeal  to  the  Government  that  no  injustice  should  be  done
 to  the  students  of  Tibbia  College.  Government  should  also  consider  sympathe-
 tically  the  demands  of  the  Students,  union  of  the  Aurvedic  Vidyapeeth,  Delhi.

 There  is  a  great  difficulty  of  drinking  water.  Government  should  take
 effective  steps  to  ensure  good  supply  of  portable  water.  This  problem  should  be

 especially  solved  in  the  rural  areas.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  DEPUTY  SPEAKERਂ  the  Chair

 The  registration  Vadiyas  has  been  stopped,  and  no  registration  has  been

 done  for  the  last  four  years.  There  should  be  proper  arrangements  for  the  regis-
 tration  of  Vadiyas.  And  all  restrictions  should  be  placed  on  the  functioning
 of  the  bogus  institutions.  Education  in  Ayurveda  should  be  imparted  to  the

 students  in  the  schools  from  the  very  beginning,so  that  they  should  develops  the

 health  consciousness  at  an  early  stage  in  life.  I  will  also  urge  that  proper
 research  should  be  carried  out  for  the  treatment  of  dangerous  diseases  like

 Cancer.  All  those  things  like  smoking  and  consumption  of  tabacco  which

 led  to  cancer  and  other  such  like  diseases  should  be  restricted  .  In  the  end
 I  will  say  only  this  that  if  you  wish  to  make  your  country  free  from  all  diseases,
 we  should  follow  the  path  of  Gandhiji,  and  we  should  give.all  encouragement  to

 Ayurvedic  System.

 श्रीमती  श्रकम्मा  देवी  :  हमें  oa  oe  वालें  रोगों  के  विरुद्ध  लड़ना  है  कौर

 इस  प्रकार  का  वातावरण  निर्माण  करना  है  कि  लोगं  सदस्य  जीवन  व्यतीत  कर  सकें  ।  इस  उद्देश्य  के

 लिये  १६६४-६५  में  जो  धन  खच  कर  ने  के  लिए  मांगा  स्वीकार  कर  लिया  जायेगा  ।  सलेटी

 शर  चेचक  को  दूर  करने  दिशा  में  जो  प्रयत्न  हुए  हैं  वे  बहुत  हो  सराहनीय  टायफाइड

 प्लेग  के  परिणाम  तो  अच्छे  हैं  परन्तु  कुष्ट  तथा  तपेदिक  के  बारे में  कार्य

 नहीं है  |

 इस  संदर्भ  में  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  ग्रामों  से  प्रारम्भ  करक  क्षयरोग  की  घरेलू  चिकित्सा  शुरू

 की  जाय  तता  सरकार  उनको  वित्तीय  सहायता  उन  भ्र स्प तालों  में  बिस्तरों  को  संख्या  बढ़ाई
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 Demand  for  Grants  Chaitra  13,  1886  (Saka)

 [atta  अ्रकम्मा

 सरकार  सुनिश्चित  करे कि  क्षय  रोग  के  बी  मारों  के  लिये  जिला  स्तर  तथा  राज्य  स्तर  पर  रोगोपरांत

 उपचारालय  खोले  जायें  ताकि  न  केवल  उन्हें  पोषक  areca  मिल  सके  बल्क  उन्हें  छोटे  उद्योगों

 में  प्रशिक्षण  भी  मिले  तथा  अपन  परिवारों  के  बनाए  खन  के  लिए  उत्पादन  यूनिट  बनाने  दिए

 जायें

 दक्षिण  भारत  मं  कार  स्थित  पाणएिट्यर  संस्था  जेसी  संस्थानों  जो  कि  श्रनसन्धान  के

 क्षेत्र  में  बहुत  उपयोगी  काम  रही  प्रोत्साहित  किया  जाय  ताकि  वे  डाक्टरों  कौर  सहायकों  को

 अच्छा  वतन  द  सक  ।  उन्हें  वित्त  को  चिन्ता  किये  बिना  अपनी  आ्रांकाक्षात्नों  की  पूर्ति  के  निमित्त  काम  करने

 दिया
 जाय

 |  वार्षिक Ro FEoc  रुपये  का  अनुदान  इस  संस्था  को  दिया  गया  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य

 प्रसूति  तथा  बाल  कल्याण  केन्द्रों  सनौर  परिवार  श्रायोजन  का  काम  एक  साथ  होना  उन्हें

 अलग  करके  हम  वांछित  परिणाम  प्राप्त  नहीं  कर  सकेंगे  |  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केंद्रों  को  अनुभवी

 डाक्टरों  के  प्रभार  से  रखना  चाहिये  तथा  कालेजों  से  निकले  ताजा  डाक्टरों  के  झधीन  नहीं  ।

 परिवार  प्रायोजन के  बारें में  प्रचार  कभी  बहुत  कम  प्रचार  सामग्री  देश  के  भीतरी  क्षेत्रों तक

 पहुंचनी
 चाहिये

 ।
 प्रचार  सामग्री  के  साथसाथ  दृश्य

 सहायता त्रों से  बहुत  योग  मिलेगा  ।  हमारे

 परिवार  प्रायोजन के  में  स्वास्थ्य  की  प्रतियोगिता  होनी  चाहिये  ।  तीसरा  पंचवर्षीय

 योजना  में  ates  मं  डिकिल  कालेज  चलाये  जाने  चाहियें  ।  जनसंख्या  के  आधार  पर  प्रत्येक  जिला

 को  कोटा  मिलना  चाहिये  ।  लड़कियों  के  लिये  कोटा  निश्चित  होना  चाहिये  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  से

 लड़कियों  को  तरजोह  दी  जाय  ।

 डा०  प०  मण्डल
 :  मैं  स्वास्थ्य  मंत्रियों  को  बधाई  देता  पहली  बार  दोनों  मंत्री

 चिकित्सकों  में  से  बने  हैं  ।  स्वास्थ्य  राष्ट्र  की  सम्पत्ति  fate  इस  के  लिये  प्राकृतिक  श्रावश्यकताश्रों

 को  पूरा  करने  की  जरूरत  है  ।  परन्तु  वर्तमान  श्रांत-व्ययन  में  इसके  लिये  पर्याप्त  धन-व्यवस्था  नहीं

 को  गई
 ।  मंत्री  को  इसे  बड़े  कुशल  ढंग  से  खरचना  चाहिये  ताकि  जनता  की  बकाया  मांगें

 पूरी  की  जा  सकें  |

 डाक्टरों  का  महत्व  बहुत  विषमताश्रों  को  दूर  करने  के  लिये  अखिल  भारतीय  चिकित्सक

 सेवाएं  बनाई  जानी  चाहियें  ।

 मलेरिया  के  उन्मूलन  में  प्रगति  हो  रही  है  ।  यह  भयानक  रोग  है  ।  इतना  प्रयत्न  होने  के

 पश्चात्‌  भी  मच्छरों  का  श्रस्तित्व  कायम  वे  डी०
 टी

 ०
 से  भी

 नहीं  मरते
 ।

 इसके  लिये  अन्य
 उपाय  करने  क्योंकि  मलेरिया  से  फिलेरिया  भी  हो  जाता  है  ।

 राष्ट्रीय  चेचक  उन्मूलन  कार्यक्रम  ठीक  ढंग  से  नहीं  चल  रहा  ।  पश्चिम  बंगाल  में
 इसका  बड़ा

 प्रकोप  टीके  लगे  लोगों  पर  भी  इसका  प्रभाव  हो  जाता  है  ।  इस कार्यक्रम में  कई  त्रुटियां  हैं  ।
 ata  का  पुराना  स्टाक  समाप्त  कर  दिया  जाये  ौर  टीका  लगाने  से  पहले  वेक्सीन  की  अच्छी  तरह

 जांच  कर  ली  जाये  तथा  टीका  लगाने  वाला  व्यक्ति  भी  टीका  लगाने  के  मा  मले  में  प्रशिक्षण  प्राप्त

 होना  चाहिये  ।
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 हैजा  एक  बड़ी  राष्ट्रीय  समस्या है  ।  पश्चिम  बंगाल  में  इसका  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा है

 लोगों  की  मृत्यु  भी  हुई  पै माने  पर  टीका  लगाने  का  काम  किया  जाये  ।  इसका  नियंत्रण  नहीं

 किया  गया  ।  इसकी  वैक्सीन  भी  जांची  जानी  चाहिये  ।  सुखाई  हुई  वेक्सीन  अधिक  सफल हुई  है  ।

 अमरीका  से  एक  संयंत्र  राने  वाला  है  ।  हमें  उस  सरकार  से  कहना  चाहिये  कि  वे  पहले  अपना  दल  भेजें

 ताकि  उसका  पूर्ण  लाभ  उठाया  जा  सके  ।  हैं जा  को  रोकने  के  लिये  शुद्ध  जल  सम्भरण  की  आवश्यकता

 मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  कलकत्ता  में  हैजा  भ्रनुसंधान  केन्द्र  की  स्थापना
 का

 उल्लेख  है प्र ौर  हैजा

 उन्मूलन  कार्यकर्ताश्रों  की  बैठक  का  भी  उल्लेख  है  ।  इस  दिशा  में  क्या  व्यवहारिक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 कुष्ठ  रोग  का  प्रकोप  पश्चिम  बंगाल  में  बंकुरा  जिले  में  age  है  ।  इस  बीमारी  को  रोकने

 की  सख्त  जरूरत  परन्तु  सरकार  इसे  काब  में  करने  के  लिये
 पाया

 त  कार्य नहीं
 कर  रही  ।  मत

 मैं  माननीय  मंत्री  से  कपिल  करूंगा  कि  वह  इस  विषय  में  निजी  रु  लें  ate  इस  रोग  को  रोकने

 के  लिये  कारवाई  करें  ।

 सम-चिकित्सा  कामना  रियों  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  में  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले  जाने  चाहियें  att

 शट  स्वास्थ्य  इकाई  के  साथ  सम-चिकित्सा  कमंचारी  होने  चाहियें  ।  बंकुरा  में  एक  नियंत्रक

 इकाई  होनी  चाहिये  ।

 कोढ़ी  लोगों  के  बच्चों  को  उनके  माता-पिता  से  अलग  रखा  जाये  कौर  बाल-गृहों  में  स्थान

 जाये  ।  इससे  कुष्ठ  रोग  फलने  से  रुकेगा  प्रौढ़  कोढ़ी  लोगों  के  बच्चे  इस  रोग  से  मुक्त  हों  सकेंगे  | दि

 सरकार  को  पिम्परी  का  रखाने  में  बनी  पेंनसिलीन  की  कीमत  के  बारे  में  जांच  करनी  चाहिये  ।

 पेनसिलीन  की  उत्पादन  लागत  ate  बिक्री  मूल्य  कै  बीच  जो  भारी  अन्तर  उसको  कम  करने  की

 जरूरत  है  ताकि  निधन  जनता  उसका  लाभ  उठा  सके  ।  इस  समय  कीमतें  महंगी  होने  के  कारण

 वे  इसका  उपयोग  नहीं  कर  सकते  ।

 देश  भर  में  पुरुषों  ate  स्त्रियों  का  मुफ्त  बर्ध्यीकरण  करने  की  बड़ी  भारी  आवश्यकता  है  ताकि

 जनसंख्या  की  वृद्धि  को  रोका  जा  सके  शरीर  यह  प्रचार  किया  जाना  चाहिये  कि  पुरुषों  का  ह्यएन

 अधिक  सरल  होता  है  ।  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  रोकने  कौर  परिवार  नियोजन  की  दृष्टि  से  इसकी

 आवश्यकता  बहुत  अधिक  है  ।

 बांकुरा  जिला  में  रोगों  का  प्रकोप  बहुत  अधिक  वहां  चिकित्सा  सुविधाओं  को  बढ़ाने

 के  साथ-साथ  चिकित्सा  कालेज  को  केन्द्रीय  सरकार  की  ae  से  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।  कौर

 वहां  छात्रों  की  संख्या को  बढ़ाना  चाहिये ।

 Shri  Mohan  Swarup  (Pitlibheet)  :  India  is  a  very  big  country  with
 a  vast  population.  But  medical  facilities  in  the  Country  are  very  shoft.  In

 comparison  to  medicial  facilities  available  in  other  developed  and  advanced

 Countries,  we  are  very  backward  and  we  shall  require  many  decades  to  come
 to  that  standard.  As  such  the  Govt.  should  take  necessary  and  concrete  steps

 to  enhance  the  number  ofhospital  doctors  and  nurses  and  other  medical

 staff.  I  would  suggest  that  all  India  services  for  health  &  medicine  should  be

 established  for  the  whole  of  the  country  on  uniform  pattern  and  there  should
 be  one  policy  for  healthand  medicalfor  the  whole  nation.  Veterinary  Deptt
 which  is  under  food  &  Agriculture  need  to  be  brought  under  the  purview  of

 the  ministry  of  health.
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 There  is  acute  need  of  health  education.  So  we  should  give  more  emphasis
 on  health  education  and  for  that  purpose  we  should  establish  health  education
 centres  at  Several  places.  Where  there  are  not  such  centre,  we  should  open
 and

 expand
 the  work.

 The  standard  of  nutrition  need  is  very  low.  People  do  not  get  sufficient

 Calories  of  food  required  forthem.  As  such  they  are  pron  to  diseases.  Govt.

 should  pay  attention  towards  this  and  see  that  people  are  provided  with  sufficient-

 ly  nutrious  and  rich  food  so  as  to  enable  them  to  fight  against  diseases.

 There  are  numerous  Causes  of  grievences  of  the  hospital  employees.  But

 their  complaints  go  unheeded  to.  Govt.  should  enquire  into  those  complaints
 and  try  to  solve  them  as  for  as  possible.  There  is  an  Indian  medical  Research

 Institute  about  which  several  Complaints  of  nepotism  and  corruption  have  been

 made,  against  certain  person.  Govt.  should  enquire  into  the  affairs  of  the

 Institute  and  try  to  root  out  corruption  therefrom.  The  Institute  is  an  Imvor-
 tant  ane,  and  should  be  free  from  corrupt  practices  ifit  has  to  serve  the  inte—

 rests  of  the  Country.

 The  programme  of  family  planning  has  been  ineffective  and  notimple-
 mented  properly  so  much  progress  could  not  be  made  in  the  matter  of  checkingਂ
 increase  in  population.  I  would  therefore  suggest  that  the  ages  for  marriages
 of  girls  should:  be  raised  from  13  to  18,  and  that  of  boys  should  be  raised  to  25.
 This  will  certainly  go  to  check  rise  in  population.

 Some  members  have  pleaded  for  pure  Ayurved.  But  in  my  opinion,  we
 should  not  give  emphasis  on  pure  Ayurved.  In  fact  integrated  svstem  of
 medicine  has  proved  to  be  more  useful  for  the  country.

 There  is  acute  shortage  of  facilities  for  drinking  water  .  Water is  necessary.

 water,

 As  such  we  should  make  adequate  and  proper  arrangements  for  drinking

 The  habit  of  tobacco  smoking  causes  Cancer  and  other  diseases.  As
 such  Government  should  take  steps  to  check  smoking  among  children  and  boys
 of  young  age.  Even  among  elderly  and  young  people  smoking  should  be

 discouraged.

 The  Cancer  institute  is  functioning  under  the  Deptt.  of  Atomic  energy.
 If  we  have  to  make  the  institution  more  effective,  we  should  bring  it  under  the
 controlofthe  Ministry  of  Health.  My  time  being  over  I  conclude  my  speech.

 डा०  fo  Fo  शाहीं  :  मैं  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  सेवाओं  की  स्थापना  FT

 स्वगत  करता  हूं  ।  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  स्वास्थ्य  मंत्रालय  तथा  इसके  कार्यों  are  योजनाओं

 के
 लिये

 जो
 राशि  रखी गई  है  वह  बहुत  कम  सरकार को  इसे  बढ़ाना  चाहिये  ।  यह  जो

 राशि  इस  मंत्रालय  को  आवंटित  की  जाये  उसका  प्रयोग  सारे  देश  में  समान  रूप  से  होना  चाहिये  ।

 यह  न  हो  कि  किसी  क्षेत्र  में  अधिक  राशि  ae  की  जाये  कौर  किसी  में  कम  ।  राशि  को  बढ़ा  दिया

 जाये  कौर  इसके  समुचित  उपयोग  की  कौर  मंत्रालय  के  ध्यान  देना  चाहिये  |

 हालांकि  क्षय  रोग  को  रोकने  के  लिये  काफी  कार्रवाई  की  गई  परन्तु  फिर  भी  यह  रोग

 बढ़ता  जा  रहा  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  पोषक  भोजन  लोगों  को  नहीं  मिलता  कौर  समाज

 का  वातावरण  ही  ऐसा  है  जो  स्वास्थ्य  के  लिये  हानिकारक है  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  वह

 इस  कौर  ध्यान  दौर  कोई  ठोस  कार्रवाई  करे  ।  अस्पतालों  में  पलंगों  की  संख्या  बढ़ायी  जाये  ताकि
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 १३  चतर  १८८६  )  अ्रनदानों  की  मांगें
 धव

 रोगी  अस्पतालों  में  भरती  हो  सकें  |  सरकार  को  प्रकट  जिले  में  एक-एक  चलती  एक्स-रे  इकाई

 स्थापित  करने  की  अर  प्रयत्न  करना  चाहिये  ताकि  लोगों  में  इस  रोग  के  प्रभाव  को  जान  कर  उनका

 इलाज  किया  जाये  ।

 कोढ़  रोग  भी  बढ़ता  दिखाई  देता  है  ।  इस  रोग  को  समाप्त  करने  के  लिये  कोढ़ी  लोगों  को

 प्राय  लोगों  के  सम्पक  से  दूर  रहने  को  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कौर  साथ  ही  उन  के  निवास  पर

 उनका  इलाज  करने  को  प्रबन्ध  किया  जाये  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में पीने  के  जल  की  बंड़ी  कमी  सरत  इस  समस्या को  हल  करने  के  लिये  तुरन्त

 कारवाई  करने  की  जरूरत  है  ।  प्रति  वर्ष  २०-३०  लाख  लोगों  को  दूषित  पानी  पीने के  कारण

 बीमारी  हो  जाती  fe cd 2 | ofa:  उनकी  भूतकाल  मृत्यु  हो  जाती  है  ।  सरकार  को  इस  उद्देश्य

 के  लिये  wie  राशि  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ताकि  प्रत्येक  गांव  में  पीने  के  जल  की  समूचित

 व्यवस्था  की  जा  सके  |

 देश  की  डाक्टरों  की  कमी  अपर  विषमता  को  दूर  करने  के  निमित्त  यह  जरूरी  है  कि  मंत्रालय

 डाक्टरों  की  सेवा  की  शर्तों  ae  वेतन-सान  शादी  सुधारने  के  लिये  ठोंस  कारवाई  कौर  यह

 प्रयत्न  करे  कि  डाक्टरी  लोग  स्वेच्छा  से  गावा  में  सेवा  करना  चाहें  ।

 Shrimati  Kamla  Chaudhri  (Hapur)  I  support  the  demands  for  grants
 relating  to  the  Ministry  of  Health  I  congratulate  the  Minister  for  declaring
 Safdarjung  and  Wiliingdon  Hospital  as  teaching  institutions.  The  Ministry
 has  done  wounder  full  work  for  the  health  of  citizens

 Medical  Colleges  have  been  opened  in  quite  a  good  number.  The  Govern-

 ment  should  therefore  pay  their  attention  to  start  post  Graduate  medical  insti-
 tutions  in  the  Country,  where  our  doctors  may  conduct  research  and  obtain.

 higher  education  for  which  they  have  at  present  to  go  to  foreign  Countries

 which  involves  foreign  exchange,  of  which  we  face  shortage

 Pay  scales  of  medical  colleges  are  low.  Their  grades  should  be  enhanced.

 and  conditions  of  services  should  be  improved  so  as  to  attract  more  qualified

 people  in  the  profession.

 It  is  seen  that  highly  qualified  and  capable  doctors  prefer  to  their  own

 practice  than joining  Service.  The  reason  for  this  is  that  they  are  not  paid  good
 remuneration.  Govt.  should  look  into  it,  and  take  concrete  steps  to  improve
 the  situation.  The  Ministry  of  Health  should  provide  more  money  for  this.

 Medica!  &  Health  facilities  in  rural  areas  are  not  sufficient.  Hence  the

 Ministry  should  pay  more  attention  towards  it  and  take  some  concrete  steps
 The to  provide  adequate  strength  of  staff  and  more  medicines inthe  hospitals.

 Govt.  should  also  ensure  that  facilities  for  health  education  may  be  provided.
 They  should  try  to  inculcate  spirit  of  service  among  doctors  and  should inspire
 them  to  work  in  villages.

 So  far  as  the  problem  of  drinking  water  in  concerned,  this  should  be  under
 solve the  Ministry  of  Health  and  the  Ministry  should  devote  her  time  to

 this  probly.a.  Nutritions  diet  should  be  availableto  people  and  there  should  be

 healthy  atmosphere.

 In  the  end  I  appreciate  the  work  and  the  spirit  of  service  of  health  Minister
 and  request  that  she  should  be  made  a  member  of  the  cabir
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 Demand  for  Grants  Chaitra  13,
 1886  (Saka)

 ब्रिकी

 Shri  Gauri  Shankar  Kakkar  (Fatehpur):  The  problem  of  drinking
 water  in  villages  in  very  big.  Govt.  should  devote  thei:  attention  to  this  necessity

 urgently.  There  are  villages  where  drinking  water  is  available,  water  from  ponds
 and  tanks  is  utilised  for  drinking.  There  wells  should  be  sunk  and  Govt.

 should  give  liberal  grants  for  that  and  other  construction  work.  For  want  of

 adequate  money  such  works  remain  incomplete  so  Govt.  should  ensure  that

 proper  money  is  given  for  these  works.

 It  is  gratifying  that  we  haveachieved  sufficient  success  in  eradicating  malaria
 and  smallpox.  But  the  money  allotted  for  this  programme  has  not  been  fully
 or  properly  utilised.  Some  money  is  wasted  on  motor  vans  etc.  useless  items.

 We  shculd  therefore  check  it  and  see  that  money  allotted  is  properly  spent
 without  allowing  even  a  single  penny  to  go  waste.

 The  attitude  of  the  Government  towards  Homeopathic,  Unani  and

 Ayurvedic  Systems  of  medicines  is  that  of  indifference.  That  is  not  good.  As

 amatter  of  fact  our  vast  majority  of  people  believe  in  these  systems  and

 The  Allo- depend  on  them,  because  these  ate  cheap  and  easily  available.

 pathic  treatment  is  expensive.  The  Government  should  therefore  encourage
 Indian  system  of  medicines  so  that  people  may  benefit  from  them.  Govern-
 ment  should  also  see  that  the  herbs  and  shrubs  available  in  the  country  are

 properly  utilised.

 Government  should  make  arrangements  for  raising  the  standard  of
 health  of  school  going  children.  Civil  Surgeon  or  district  Health  officers
 should  be  made  responsible  for  them,  Those  officers  should  be  asked  to  visit
 and  inspect  children  of  schools  in  respect  of  their  health,  give  instructions

 regarding  maintaining  health.  The  ministry  should  pay  attention  towards

 this  seriously.

 श्री  झ०  fro  फार्मा  :  मैं  स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  का  सेन

 करता  wearers  ने  बड़ी  सफलता  के  साथ  काम  किया  है  ।  मैं  देशी  चिकित्सा  प्रणाली  के  विकास

 के  सम्बन्ध में  कहूंगा  !

 इस  समय  शुद्ध  आयुर्वेद  की  पढ़ाई  न  करवा  के  मिला-जुला  पाठ्यक्रम  पढ़ाया  जाता  है  ।  इस  से

 छात्रों
 को

 न  तो  आयुर्वेद  का  ही  पूर्ण  ज्ञान  हो  सकता  है  कौर  न  ही  एलोपैथी  का  ।  यं  स्थिति  अच्छी

 नहीं  है  ।  जो  लोग  आयुर्वेदिक  वैद्य  के  रूप  में  पंजीबद्ध  होते  हैं  वे  एलोपैथी  की  श्रौषधघियों  को  प्रयोग  में

 लाते  हैं  att  एलोपैथी  के  डाक्टर  आयुर्वेदिक  औषधियों  का  प्रयोग  करते  हैं  ।  इससे  विशेष  लाभ

 नहीं  सरकार  को  इस  स्थिति  को  सुधारने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  चिकित्सा  शिक्षा  भ्रायुर्वेद

 तथा  ऐलोपैथी  की  पृथक  पृथक  होनी  चाहिये  कौर  इनके  पाठ्यक्रम  भी  अलग  होने  चाहियें

 समेकित  पाठ्यक्रम  को  हटाने  चाहिये  ।

 सरकार  समेकित  पाठ्यक्रम  वाले  चिकित्सकों  के  प्रभाव  में  काम  कर  रही  प्रतीत  होती है  ।

 इसीलिये  वह  पृथक  पृथक  पाठ्यक्रम  नहीं  बनाती  ।  जब  तक  सरकार  इन  के  प्रभाव  के  इन्दर

 श्रायुवेंद  का  विकास  होना  सम्भव  नहीं  है  ।  सरकार  को  इस  के  बारे  में  स्पष्ट  रूप  से

 सोचना  चाहिये  तौर  आयुर्वेद  के  विकास  की  कौर  ध्यान  देना  चाहिये  ।  मंत्रालय  आयुर्वेद  के  विकास

 की  at  समुचित  ध्यान  नहीं  दे  रहा  ।  शर्त  उसे  अरपना  रवैया  बदलना  चाहिये  ।

 अ्रनुसंधान  विभाग  ने  एक  ca  क्षय  राह  निकाला  है  ।  यह  पत्र  आयुर्वेद  के  दृष्टिकोण  से

 सर्वथा  बड़ा
 र  है  क्यों

 कि  इसमें  जो  बातें  दी  गई  हैं  वे  आ्ायुवेद  के  सिद्धान्तों  से  मेल  नहीं  खातीं  |

 र्थ
 क्षय

 रोग  के  चार
 का

 रण  होते  परन्तु  इस  पत्न  में  तेरह  कारण  बताये  हैं  ।
 ये  तेरह  का

 रण
 क्षय

 रोग  के  बल्कि  किसी  दूसरे  रोग  के  होते  हैं  ।
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 २  १९६६४
 ल  श्रतुदा नों

 की  मांग

 आयुर्वेद  शर  एलॉफैथी  दोनों  की  अपनी  अलग  अलग  चिकित्सा  प्रणालियां  हैं  ।  मत  इस

 प्रकार  के  प्रकाशनों  को  बन्द  करना  चाहिए  |  यह  किसी  व्यक्ति  के  जीवन  का  प्रश्न  चिकित्सा  में

 जरा  सी  चूक  होने  पर  रोगी  की  मृत्यु  हो  सकती  है  ।

 सरकार  झ्रायुर्वेदिक  प्रणाली  को  प्रोत्साहन  देने  की  बात  करती है  किन्तु  व्यावहारिक  रूप  में

 इस  दिशा  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  मंत्रालय  को  इस  जोर  ध्यान  देना  चाहिए  रोक  इस

 प्रणाली  को  लोकप्रिय  बनाने  की  दिशा  में  ठोस  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 श्रावण  के  नाम  पर  जनता  के  धन  का  अपव्यय  हो  रहा  है  ।  सरकार को  इस  बात  को  रोकने

 के  लिए  कदम  उठाने  चाहिएं  ।  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  को  एम ०  डी ०  पाठ्यक्रम

 चालू  करने  के  लिए  ३  लाख  रुपये  दिये  गये  जब  कि  विश्वविद्यालय  ने  अपना  आयुर्वेद  विभाग

 बन्द  कर  दिया  हैऔर  उसे  में  किसी  प्रकार  की  रुचि  नहीं  रह  गयी  ।  सरकार  द्वारा  यह

 राशि  देने  में  न  तो  made  बोर्ड  से  ate  न  ही  योजना  आयोग  से  सलाह  ली  गई  थी  ।  यदि  यह

 पाठ्यक्रम  चालू  ही  किया  जाना  तो  यह  किसी  दूसरी  शिक्षा  संस्था  द्वारा  चालू  जा

 सकता था  ॥

 काउंसिल  श्राफ  स्टेट  बॉक्स  साफ  भ्रायुर्वेद  किसी  प्रकार  का  रचनात्मक  ५ काय  नहीं  करता

 फिर  भी  सरकार  इस  संस्था  को  ५,०००  रुपये  देती  है  ।  अराज  आपातकाल  के  समय  एक  तोर  तो

 हमें  देश  की  विभिन्न  झ्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करने  के  लिए  मितव्ययता  करके  धन  बचाने  की  चिन्ता

 है  शौर  दूसरी  ७ अर  धन  इस  प्रकार  भ्रपव्यय  हो  रहा  है  ।

 सरकार  को  भारतीय  भेषज  परिषद्‌  जैसी  एक  स्वदेशी  चिकित्सा  पद्धति  परिषद्‌  बनानी  चाहिए  |

 यह  संस्था  बहुत  लाभदायक  संस्था  होगी  ।  अपव्यय  रोकने  अर ३  व्यय  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए

 योजना  वित्त  प्राक्कलन  लोक  सभा  कौर  स्वास्थ्य  विभाग  से  एक-एक

 प्रतिनिधि  लेकर  एक  समिति  बनाई  जानी  चाहिए  ।

 Shrimati  Laxmi  Bai  (Vicarabad)  :  I  want  to  congratulate  the  hon.
 Minister  for  the  usefull  work  she  has  done  in  the  Health  Ministry.

 The  women  folk  in  urban  areas  have  been  given  so  many  facilities  but  in
 the  rural  areas  they  have  beenignored.  Ihave  found  womenin  greater  number,

 comparatively,  in  the  Hyderabad  and  other  hospitals.  Also,  I  found  that  there
 was  shortage  of  both  doctors  and  nurses.  There  are  so  many  reasons  of  it,
 The  main  reason  is  that  articles  of  food  are  not  available  in  villages  at  cheaper
 prices.  They  are  often  adulterated.  Isuggest  that  more  hospitals  should  bs

 constructed  and  the  number  of  beds  should  be  increased.  Doctors  and  nurses
 should  be  provided  in  adequate  number.  My  most  important  suggestion  is
 that  there  should  be  some  check  on  the  outflow  of  articles  of  food  such  as

 milk,  eggs  etc.,  from  the  rural  areas,  through  Panchayats  or  through  some  other
 means.  Most  of  the  villagers  are  not  in  a  position  to  consume  such
 articles  They  are  poor  and  therefore  they  sell  them  in  the  urban  areas.  If
 some  kind  of  subsidy  or  financial  help  is  given  to  the  villagers  forthis  purpose
 then  only  this  outflow  can  be  checked.  This  is  one  of  the  major  factors  why
 health  in  the  rural  areas  is  deteriorating.

 Drinking  water  also  is  not  available  in  rural  areas.  There  were  princely
 States  in  Madhya  Pradesh  .  Rajasthan,  Hyderabad,  Bhopal  and  other  area,  so

 the  interests  of  the  villagers  were  neglected  there  from  the  very  beginning.
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 People  have  to  go  too  far  off  places  to  fetch  water.  In  this  connection-I  have  to

 propose  that  instead  of  making  provision  in  the  Plan,  financial  assistance  should

 be  given  direct  to  the  states.

 This  Ministry  has  done  remarkable  work  in  respect  of  eradication  of

 Malaria,  Cholera  and  other  such  diseases.  But  I  feel  that  prevention  is  better

 than  cure.  As  is  being  done  is  urban  areas,  women  can  go  to  the  women  111

 rural  areas  and  advise  them  regarding  methods  to  check  and  prevent  the  recur-

 rence  of  such  diseases.  Women  of  voluntary  organisations  can  also  perform
 this  duty.  Ihavealsotoproposethat  arrangements  should  be  made  to  treat  the

 patients  suffering  from  ininor  troubles  at  their  respective  places,  because  there  15

 always  a  great  rush  in  hospitals  and  poor  people  are  the  least  cared  for  there.

 There  is  also  shortage  of  lady  doctors  for  family  planning.  Success  of

 such  prrogrammes  depends  upon  the  number  of  lady  doctors.  Moreover,  pro-

 per  attention  has  not  been  given  to  effect  family  planning  in  the  rural  areas.

 All  kinds  of  facilities,  from  drinking  water  to  clean  latrines  should  be

 provided  for  the  rural  areas.  With  these  words,  I  support  the  Demands.

 Sto  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :  सरकार  कीਂ  देश  में  चिकित्सा  सम्बन्धी  नीति  मूल  रूप

 से  गलत  रही  है  ।  इस  समय  देश  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधाओं

 का  बहुत  है
 ।

 सदस्यों  सभा  तथा  बाहर  बार  बार  मांग  करने  पर  भी  मंत्रालय नः

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  संख्या  में  चिकित्सा  कर्मचारियों  की  व्यवस्था  करने  में  असमर्थ  रहा  है  ।

 इस  बात  का  कुछ  भ्राता  नहीं  मिलता  है  कि  भारत  सरकार  इस  मांग  को  किस  प्रकार  पूरा  करना

 चाहती है  ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  मध्यकालीन  मूल्यांकन  के  अनुसार  समय  ६,०००

 संख्या  के  लिए  १  डाक्टर  है
 ।

 सरकार  को  डाक्टरों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिये  नये  मेडीकल  कालेज

 खोलने  चाहियें  ।  मेडीकल  कालेजों  के  लिये  अधिक  संख्या  में  भ्रध्यापकों  की  व्यवस्था  की  जानीਂ

 चाहिए  |  सरकार  द्वारा  यह  कहना  कि  अध्यापकों  की  कमीਂ  के  कारण  मेडीकल  कालेज  नहीं  खोले

 जा  सकते  बात  को  बढ़ा  चढ़ा  कर  कहना  है  ।

 मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  देखने  से  पता  चलता  है  कि  नये  कालेज  तो  खोले  जा  रहे  हैं  किन्तु  उन्हें

 विभिन्न  क्षेत्रों  में  राजनैतिक  दबाव  से  खोला  जा  रहा  है  जबकि  होना  यह  चाहिए  था  कि  इन्हें  क्षेत्रों

 की  शभ्रावश्यकता  के  अनुसार  खोला  जाना  चाहिये  ।  राज्य  सरकारों  को  अपने  राज्यों में  मेडीकल

 कालेज  खोलने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रालय  से  परामर्श  लेना  चाहिये  जिस  से  कालेज

 राजनीतिक  दबाव  से  नहीं  अपितु  क्षेत्रों  की  श्रावश्यंकता  को  देखते  हुए  खोले  जा  सकें  |

 यह  खेद  की  बात  है  कि  कभी  कभी  सदस्यों  द्वारा  पूछे  गये  प्रश्नों  के  उत्तर  में  गलत  जानकारी

 दी  जाती  है  ।
 मंत्री  महोदय  को  प्रश्नों  के  उत्तर  देने  में  सावधानी  से  काम  लेना  चाहिये  क्योंकि  यह

 सारे  राष्ट्र  के  स्वास्थ्य  का  प्रश्न  है  ।

 है  मंत्री  महोदय  नये  मेडीकल  कालेज  खोलने  के  सम्बन्ध  में  उदारता  से  काम  लेंगे  क्योंकि

 वर्तमान  मेडिकल  कालेजों  के  विस्तार  करने  से  इन  कालेजों  पर  अधिक  भार  पड़  जायेगा  किन्तु  देश  की

 आवश्यकता  फिर  भी  पुरी  नहीं  हो  सकती  है  ।  उन्हें  चिकित्सा  कर्मचारियों  की  कमियों  को  पुरा  करने
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 १३  १८८६  (  )  भ्रनदानों  की  मांगें

 शर  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  शेर  अवधि  में  नये  कालेज  खोलने के  बारे ब  बारे में  सभा  को  स्फट

 सुचना  देनी  चाहिये  ।

 अभिमति  सावित्री  निगम  (  ):  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  के  भ्र नू सार  मंत्रालय  का

 कार्य  बहुत  सराहनीय  रहा  है  जिसके  लिए  मंत्रालय  बधाई  का  पात्र  है  |

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पानी  की  कमी  की  समस्या  अत्यन्त  गंभीर  है  ।  गरमियों  के  दिनों  में  इन  क्षेत्रों

 में  लोग  पानी  के  लिए  तड़पते रहते  हैं  ।  गांवों  में  पानी  पहुंचाने  के  कार्य  को  युद्धकालीन  स्तर  पर

 पूरा  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  समस्या को  हल  करने  के  लिए  सब  से  महत्वपूर्ण  बात  यह  है

 कि  पानी  के  संभरण  के  लिए  केवल  एक  हीਂ  मंत्रालय  द्वारा  अनुदान  दिया  जाना  चाहिये  ।  जल

 ग्रस्त  घोषित  किये  गये  क्षेत्रों  के  मामलों  पर  विशेष  रूप  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  |  लोक-स्वास्थ्य

 इंजीनियरों  के  प्रशिक्षण  संबंधी  कार्यक्रम  का  शीघ्र  विस्तार  किया  जाना  चाहिये  सनौर  राज्य  सरकारों

 को  इसी  प्रकार  के  कार्यक्रम  लाग  करने को  कहा  जाये  ।  यदि  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  लोक-स्वास्थ्य

 इंजीनियरों  का  कोई  चलता  फिरता  दल  बनाया  जाये जो  जल  अभावग्रस्त  sat  कां  दौरा  तो

 उससे  बहत  लाभ  होगा  |  राज्यों  में  जल  भ्र भाव ग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  ग्रामीण  जल  संभरण  बोर्ड  स्थापित

 किए  जाने  चाहियें  ।

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  को  सारे  राज्यों  से  कहना  चाहिए  fe  वे  अपने  राज्य  में  जल  अभावग्रस्त

 क्षेत्रों  को  अधिसूचित  करें  जिससे  केन्द्रीय  सरकार  प्राथमिकता  निर्धारित  कर  सके  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रौषधालयों  का  बहुत  भाव  है  ।  जो  थोड़े  औषधालय  हैं  भी  उन  की  दशा

 दयनीय है  ।  एक  ग्रौषघधालय को  जो  ४५,०००  से  लेकर  १०,०००  जनसंख्या के  लिए  होता  केवल

 ३००  रुपये  अथवा
 ४००

 रुपये  दिये  जाते  हैं  ।  सरकार  को  इस  ध्यान  देना  चाहिये  दौर  इन

 औषधालयों
 को

 पर्याप्त
 धन

 देना  चाहिये  |  सरकार
 धन  की  कमी  को  देखते  हुए

 नुस्खा  ५  नये

 पिसे  ले  सकती  जिसे  हर  व्यक्ति ara  से  दे  सकता है  ।

 यह  खुशी  की  बात  है  कि  अंशदायी  स्वास्थ्य  सेवा  के  औषधालयों  की  स्थिति  बहुत  भ्रच्छी  है  ।

 सरकार  को  इस  योजना  को  ie  अधिक  सफल  बनाने  के  लिये  ग्रौषधालयों में  प्रतीक  मात्रा  में

 औषधि  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  तथा  इनका  विस्तार  करना  चाहिये  |

 यह  सराहनीय  है  कि  पोषक  आहार  कार्यक्रम  तेजी  से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  इसे  सफल

 बनाने  के  लिये  ate  धन  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।

 चेचक  निवारण  कार्यक्रम
 सफलतापूर्वक

 चलाया  जा  रहा  है  ।  इसे  कौर  प्रभावी  बनाने  के
 हेतु

 इसमें  सामाजिक  तथा  स्वयंसेवी  संगठनों  का  सहयोंग  प्राप्त  किया  जाना  चाहिये  |

 डाक्टर  लक्ष् मीम लल सिंघवी  का  वह  कहना  गलत  है  कि  देश  में  पर्याप्त  संख्या  में  मेडीकलਂ  कालेज

 नहीं  खोले  जा  रहे  हैं  ।  सरकार  को  नये  कालेज  खोलने  के  साथ  साथ  भारत  में  उच्च  मेडीकल  अध्ययन

 की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  क्योंकि  wa  भी  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिए  छात्रों  को  विदेशों  में

 जाना  पड़ता  है  ।

 सरकार  को  एलोपैथी  के  साथ  साथ  होमियोपैथी  कौर  आयुर्वेदिक  चिकित्सा
 लात

 की

 ओर  भी  ध्यान  चाहिये
 ।

 होमियोपैथी  के  साथ  घोर  श्रीयाल  किया  गया  है  ।  गत  वर्ष  की  भ्रपेक्षा

 स  वर्ष  उसके  लिए  ग्रायव्ययक  में  निर्धारित  राशि  घटा  कर  ३  लाख  way  कर  दी  गई  है  ।  rifarat-
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 Demand  for  Grants  Chaitra  13,  1886  (Saka)
 ee

 [ttt  सावित्री

 पैथी  के  बहुत
 कम

 अस्पताल  खोले  गये  सरकार  को
 हिन्दी

 में  ग्रनुसंघान  करने  के  लिए  कम
 से

 कम  सात  या  राठ  प्रादेशिक  प्रयोगशालाएं  स्थापित  करनी  चाहियें  ।  आयुर्वेद  होमियोपैथी

 को  उचित  स्थान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 Shri  B.N.  Mandal  (Saharsa)  45  lakh  persons  die  every  year  in  our

 country  which  is  double  the  number  as  compared  to  the  European  countries
 These  deaths  occur  either  untimeiy  or  due  to  famine

 conditions,
 and  we  have

 failed  totackle  this  situation.  Economic  plight  of  the  country  is  the  main  reason

 for  this.  Most  of  the  people  who  die  are  Harijans,  aboriginals
 or  other  poorer

 ones.  The  only  remedy  by  which  such  deaths  can  be  checked is  that  the  nu-
 tritional  standard  of  those  people  should  be  raised.  Once,  when  famine  condi-
 tions  were  prevalent  in  my  own  constituency  I  had  a  chance  to  go  there  and
 I  myself  found  that  people  had  nothing  at  all  to  eat

 Then  I  will  say  some  thing  about  giving  encouragement  to  Homoeopathic,
 Ayurvedic  and  Unani  systems  of  medicine.  The  Alopathic  system  is  much

 costlier  comparatively,  ‘The
 Government  have  notdone  any  thing  so  far  by

 which it  could  be  seen  thatit  is  serious  about  popularising  the  Homoeopathic

 system,  about  developing  thissystem.  There  wasascheme  of  unified  medical
 treatment  by  which  it  was  proposed  to  bringin  allthe  good  points  in  the  said

 three  systems.  But  the  big  doctorsand  others  who  have  their  vested  interests
 will  never  allow  the  poor  people  to  avail  of  the  cheaper  medicines  and

 comparatively  cheaper  treatment

 The  targets  of  the  primary  health  centres,  which  were  to  be  set  up  in  the

 country  have  not  been  achieved  fully.  There  is  no  benefit  reaching  the  poor
 people  due  to  the  policy  of  this  administration

 Thefts  of  medicines  and  other  malpractices  are  found  in  the  T.B.  Hospital
 at  Mehrauli  near  Delhi  but  it  is  most  surprising  that  the  Gorvernment  do

 not  take  due  notice  of  them

 डा०  रोनेन  सेन  मध्य  )  :  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  को  देखने  से  tar  प्रतीत  होता  है  कि

 स्वास्थ्य  के  मामले  में  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  समन्वय  का  अभाव  रहा  यह  हमारे  लिए  दुर्भाग्य  की

 बात  है  कि  हावड़ा  कलकत्ता  जैसे  बड़े  नगरों  को  हैजे  तथा  जल  से  फैलने  वाली  अन्य  महामारियों

 से  कभी  तक  मत  नहीं  किया  जा  सका  |  इस  प्रकार  की  महामारियां  राष्ट्रीय  समस्यायें  हैं  ।  इसलिए

 इन  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  हल  करने  के  लिये  केन्द्र  सरकार  व  राज्य  सरकार  दोनों  को  ही  मिल  कर

 कदम  उठाने  चाहियें  ।

 ५  है+  न
 रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  एक  राज्य  चिकित्सा  के  लिए  आवंटित  राशि  का  दूसरे  कामों में

 उपयोग  कर  दिया  था  ।  इस  र  धन  का  अपव्यय  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  के  साथ  साथ

 न्य  स्थानों  में  भी  पर्याप्त  चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधायें  उपलब्ध  की  जानी  चाहियें  |

 stairs  क्षेत्रों  में  जल  को  दूषित  करने  की  समस्या  बड़ी  गंभीर  है  ।  इस  से  स्वास्थ्य  पर

 बहुत  बरा  प्रभाव  पड़ता  है
 ।

 सरकार  को  इस  कौर  उचित  कदम  उठाने  चाहियें  ।  इन  क्षेत्रों में  मलप्रवाह

 प्रणाली  अच्छी  होनी  चाहिय े।
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 कलकत्ता के  औषधि  विद्यालय  ने  शिकायत  की  है  कि  इस  विद्यालय  के  तीन

 अध्यापकों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वेतन  दिया  जाता  था  जो  सब  बन्द  कर  दिया  सरकार

 को  इस  सम्बन्ध  में  जांच  पड़ताल  करनी

 मद्रास  ्र  कलकत्ता  में  चिकित्सा  व्यवस्था  भ्रच्छी  नहीं  है  ।  इसलिए  बम्बई  की  तरह  इन

 शहरों  में  काम  करने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचा  रियों  के  लिए  भ्रंश  दायी  स्वास्थ्य  योजना  शीघ्र

 लागू
 की

 जानी

 कलकत्ता  महानगर  योजना  संगठन  का  काम  सुचारु  रूप  से  नहीं  चल  रहा  है  ।  विदेशी  मुद्रा  का

 हो  रहा  है  ।  इस  संबंध  में  केवल  कुछ  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  गई  है  किन्तु  जलसंभरण

 मलप्रवाह  नालियों  परिवहन  तथा  मामलों  के  बारे  में  कुछ  भीਂ  उचित  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।

 मंत्रालय  को  इन  मामलों  की  जांच
 करके

 उचित  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 श्री  बाकर  श्रली  मिर्जा  )  :  मंत्रालय  को  यह  बताना  चाहिये  कि  क्या  सरकार  इस

 बात  से  wane  है  कि  वारंगल  के  मेडीकल  कालेज  के  जिसमें  लगभग  ६००  विद्यार्थी शिक्षा  पा  रहे

 शीघ्र  बन्द  होने  की  संभावना  है  तथा  बिना  किसी  सूचना  दिये  हुए  इसको  दिये  जाने  वाले  ५  लाख  रुपये

 के  तदर्थ  भ्रनढान ्य  को  बन्द  किया  जा  रहा  है  ।  यह  कालेज  विश्वविद्यालय  श्रमदान  grate  से  सम्बद्ध

 किया  जाना  चाहिये  ।

 Shri  Balmiki  (Khurja)  :  The  Harijan  and  other  stuaents  of  backward
 classes  are  not  given  admissions  to  medical  colleges  in  adequate  number.  I

 therefore  want  to  know  the  steps  already  taken  or  that  are  likely  to  be  taken  in
 this  regard.

 The  fourth  class  employees  of  the  hospitals,  especially  of  the  municipalities,
 are  subjected  to  persecutions.  One  Shri  Same  Singh  Balmikiis  on  a  hunger
 strike  in  front  of  the  Willingdon  Hospital.  I  request  the  hon.  Minister  and
 the  authorities  of  the  Willingdon  Hospital  to  look  into  the  grievances  of  the

 employees  there,  and  to  solve  their  difficulties.

 Some  employees  of  the  Jan  path  Hotel  and  also  of  some  other  hostels  are

 being  retrenched.  I  hope  that  such  employees  shall  be  absorbed  in  the

 hospital  which  is
 going  to  be  set  up  in  the  name  of  Shri  Pant  Ji.

 The  Government  should  give  more  attention  to  the  health  problem  and

 Ayurvedic  system  of  medicine.

 श्रीमती  ज्योत्स्ना  चन्दा  श्रीराम  सरकार  के  इस  आश्वासन  के  बावजूद  भी  कि

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  सिल्वर  में  एक  मेडीकल  कालेज  खोला  राज  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना  के  चौथे  वर्ष  तक  यह  नहीं  खोला  गया  मंत्री  महोदय  को  कालेज  खोलने  के  सम्बन्ध  में

 स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिये  |

 J  श्री  खाडिलकर  पीठासीन  हुए
 ‘Suet  KHADILEKAR  in  the  Chair

 स्वस्थ्य  मंत्री  सुशीला  यह  खेद  की  बात  है  कि  भ्र स्प ताल  के  कर्मचारी  छोटी

 छोटी  बातों  जैसाकि  उन्होंने  में  विलिंग्डन  अस्पताल  के  मामले  में  किया  हड़ताल

 करते हैं
 ।

 माननीय  सदस्य  सभा  में
 उन

 की  पैरवी  करने  के  उन्हें  हड़ताल  न  करने  के

 समझाना  चाहिये  |
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 माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  गलत  है  कि  श्रनसूचित  जाति  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों

 के  विद्यार्थियों  को  मेडीकल  कालेजों  में  दाखला  देने  के  सम्बन्ध  में  उपेक्षा  की  जाती  है  ।  माननीय

 सदस्य  को  यह  बात  अच्छी  तरह  मालम  होंगी  कि  मेडीकल  कालेजों  में  श्रनसूचित  जातियों  are

 सूचित  afer  जातियों  के  लिए  एक  निश्चित  अरन  मात  में  स्थान  रक्षित  किये  गये  हैं  लेकिन  ऐ  से  छात्रों

 को  एक  निर्धारित  स्तर  पुरा  करना  होता  है  प्रधान  कम  से  कम  vy  प्रतिशत  फर्क  प्राप्त  करने  पड़ते

 हैं  .।

 यह  दुःख  की  बात  है  कि  अस्पतालों  में  कुछ  श्रेणियों  के  कर्मचारी  रोगियों  से  सेवाशर्तों  के

 बदले  कुछ  धन  चाहते  हैं  ।  अ्रस्पताल  के  छोटे  से  लेकर  सभी  तमंचा  रियों  को  एक  पेशे  की  भावना

 से  काम  करना  चाहिए  जिससे  वे  सेवा  भाव  से  काम  कर  सकें  |  म्रस्पताल  तमंचा  रियों  के  कामिक  संघों

 को  इस  बात  का  भरसक  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  अस्पताल  में  श्रनशासन  बना  रहे  ।  अस्पतालों  में

 रोगियों  को  चिकित्सा  के  साथ  साथ  सहानुभूति  की  भी  अ्रत्यन्त  आवश्यकता  होती  है  इसलिए  वहां  पर

 रन  शासन  की  AST  झ्रावश्यकता है  |

 मुझे  प्राप्त  सूचना
 के  अनुसार  सिल्चर  में  मेडीकल  कालेज  का  कार्य  कुछ  समय  पहले  चालू

 किया  गया  है  ।  इसके  भवन  निर्माण  ग्राही  की  प्रगति  की  विमान  स्थिति  के  बारे  में  मुझे  जानकारी

 नहीं है

 माननीय  श्री  यशपाल  सिंह  ने  जो  यह  कहा  कि  पानी  के  अभाव  में  उन्हें  नहाने  के  लिए  टैक्सी  ले

 कर  स्टेशन  जाना  पड़ता  मैं  उसे  ठीक  नहीं  मानती  ।

 श्री  गौरी  इंकर  क्या  माननीय  मंत्री  के  लिए  इस  प्रकार  की  टिप्पण  करना  उचित  है
 ?

 सभापति  महोदय  :  मैं  पहले  कह  चका  कि  माननीय  मत्ती  ऐसी  बात  न  कहें  कौर  इसके

 रिक्त  अरन्य  बातों  का  उत्तर  दें  ।

 डा०  सुशीला  नायर  :  कलकत्ता  मेट्रोपोलिटन  प्लानिंग  श्रागंनिजेंशन  बहुत  सराहनीय  काय

 कर  रहा  उसे  नगर  के  लिए  योजनायें  बनानी  ही  चाहिएं  क्योंकि  बिना  ऐसी  योजनाश्रों  के  किसी

 प्रकार  का  युक्तिसंगत  नगर  आयो जन  संभव  नहीं  हो  सकता  ग्राहक  लोगों  में  गांवों  को  छोड़

 कर  शहरों  की  ग्रीस  जाने  की  प्रवृत्ति  जोर  पकड़  रही  है  जिससे  शहरों  में  जनसंख्या  सघन  होती  जा

 रही  है  ग्रोवर  हमारे  शहरों  का  बेढंगा  विकास  एक  समस्या बन  गया  है  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए

 शहरों  के  प्रायोजित  ढंग  से  विकास  करके  ही  हल  किया  जा  सकता  है  जिससे  नगर  सेवायें  आ्राश्यकताओं

 को  पुरा  करने  में  कम  न  हों  जैसा  कि  दिल्‍ली  नगर  के  सम्बन्ध  में  हुजरा  केन्द्र  सरकार
 देश

 में

 नगरों  के  विकास  के  लिए  sea  योजनायें  तैयार  करने  के  लिए  सहायता  के  रूप  में  सारा  वित्तीय  भार

 कर  रही  है  ।  इस  समय  देश  के  ७४  मुख्य  नगरों  तौर  कस्बों  का  आयोजन  किया  जा रहा है

 कलकत्ता  मेटॉपोलिटन  क्षेत्र  के  लिये  योजना  को  अन्तिम  रूप  देकर  ज  न  के  महीने  तक  प्रकाशित

 किया  जायेगा  ।  इस  योजना  के  अ्रतिरिवत  कलकत्ता  में  att  भी  aaa  परियोजनाओं  आरम्भ  की

 गई  |  उन  सब  को  केवल  कलकत्ता  मेट्रोपोलिटन  प्लानिंग  श्रागंनाइजेशन  द्वारा  ही  क्रियान्वित

 नहीं  किया  जायेगा |  इस  काय  में  कई  संस्थायें  सहायता  कर  रही  हैं  |
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 व्रत  योजना  कं  मुख्य  उद्देश्य  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  के  परि रामस्वरूप  बढ़ती  हुई  भ्रावश्यकताओं

 को  पुरा  करने  के  लिये  आयोजित हग  से  नगरों  का  विकास  करना  नगरों  के  विकास  के  साथ  साथ

 ग्रामीण  क्षेत्रों  का  भी  विकास  किया  जाना  चाहिए  ।  गांवों  शहरों  के  बीच  अच्छा  सम्बन्ध  होना

 चाहिए  जिससे  शहरवासी  ग्रामवासियों  का  शोषण  न  कर  सकें  ।

 दो  tt  पहले  यो  जना  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  से  कहा  था  कि  वे  ५०,०००  से  अधिक

 संख्या  वाले  क्षेत्रों
 के  लिए  वृहत  योजनायें  तैयार  केन्द्रीय  ग्रामीण  तथा  नगर  योजना  संगठन  ने

 भागय  जयपुर  में  प्रादेशिक  योजनायें  चालू  की  हैं  ।

 इन  मास्टर  प्लन ों  के  बारे  में  एक  कमी  यह  थो  कि  हालांकि  इन्हें  तैयार  करने  के  लिए  शत

 शत  सहायता  दी  गई  थी  किन्तु  इनकी  कार्यान्वित  के  लिये  तीसरी  योजना  में  धन  नहीं  रखा  गया

 था  ॥

 हालांकि  नगर  प्रशासन  राज्य  सरकारों  के  क्षेत्राधिकार  के  भ्रन्तगंत  जाता  है  फिर  भी  कुछ  वर्ष

 पहले  सेन्ट्रल  को  सिल  श्राफ  लॉकल  सेल्फ  गवर्नमेंट  बनाई  गई  थी  कौर  वह  प्रति  वर्ष  स्थानीय  स्वात  सन

 मंत्रियों  के  सम्मेलन  बायो  जित  करके  देश  में  स्थानीय  स्वशासन  के  कामकाज  को  विनियमित  करती

 है ग्रौर  उसमें  समन्वय  स्थापित  करती  इन  सम्मेलनों  में  यह  इच्छा  व्यक्त  की  गई  थी  कि  स्थानीय

 पंचायतों  तथा  जिला  बोर्डों cama  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  एक  समान  कानून  होना  चाहिये  ।

 के  लिये  एक  कानून  बनाया  गया  था  जिसे  कई  राज्यों  ने  अपना  लिया  है  ।  उसी  प्रकार  के  आदश

 कानून  नगरपालिकाओं  रोक  नगर  तथा  ग्राम  आयोजन  के  लिये  तैयार  किये  गये  थे  कौर

 सरकारों  को  भेजे  गये  थे  जिनमें  से  कुछ  राज्य  सरका  रों  ने  goa  राज्यों  में  एसे  कानून  लागू  कर  दिये

 नगर  निगमों  के  लिये  all  तक  कोई  विधान  तैयार  नहीं  किया  गया  है  परन्तु  एक  तरल

 रिलेशनशिप  कमेटी  बनाई  गई  है  जिसको  नगर निगमों  कौर  श्रबन  लोकल  बाडीज  के  ढांचे  तथा

 कृत्यों  के  निर्धारण  का  प्रश्न  भी  सौंपा  गया  है  |

 जोधपुर  में  मेडिकल  कालेज  खालने  के  लिये  राजस्थान  सरकार  से  कोई  औपचारिक  प्रार्थना

 प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।  राजस्थान  राज्य  की  योजना  में  कालेजों  के  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  है

 केन्द्रीय  सरकार  इस  वारे  में  कुछ  नहीं  कर  सकती  ।  राज्य  सरकार  राज्य  की  योजनाओं  में

 निर्धारित  राशि  से  ही  कालेज  खोल  सकती  मेडिकल  कालेजों  की  स्थापना  के  लिये  केन्द्र  सरकार

 सहायता  देती  है  ।  उस  राज्य  को  सहायता  का  पूरा  कोटा  दे  दिया  गया  है  कौर  भ्र पनी  समूची

 योजना  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  वह  जिस  तरह  चाहे  उसका  उपयोग  कर  सकता  है  |

 राज्यों  द्वारा  भेजी  गई  ग्रामीण  जल  संभरण  योजनायें  को  मंजूरी  देने  में  केन्द्र  द्वारा  कोई  देरी

 नहीं  की  जाती  |  यहां  तक  कि  इन  योजनाओं  को  भ्र विलम्ब  तैयार  करने  में  राज्यों  की  सहायता

 करने  के  लिये  हम  केन्द्र  से  भ्रमणकारी  भेजने  का  विचार  कर  रहे  हैं  क्योंकि  योजनाश्रों  में  कभी  कभी

 पूरी  जानकारी  नहीं  दी  जाती  हैं  इसके  कारण  उन्हें  वापिस  भेजना  पड़ता  है  ।  केन्द्र  द्वारा  इन

 योजनाओं  के  लिये  थोड़ी  धन  राशि  दी  जाती  है  कौर  राज्य  सरकारों  से  यह  प्रार्थना  की  जाती  है

 कि  कम  से  कम  उतनी  धन  राशि  के  लिये  तो  वे  अपनी  योजनायें  बनायें  ।  हम  उनको  ऐसा  करने  के

 लिये  बाध्य  नहीं  कर  सकते  ।

 मेडिकल  शिक्षा  की  सुविधायें  तीसरी  योजना  के  लक्ष्य  सैनिक  बढ़ायी  गयी  देश  में

 ७६  कालेज  हैं  अर  गत  शेष  १०,०६०  छात्रों  को  दाखिला  दिया  गया  था  जब  कि  लक्ष्य  ७५  कालेजों
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 Chaitra  13,  1886  (Saka)
 Demand

 for  Grants

 [sto  सुशीला  नायर|

 कौर  ८,०००  व्यक्तियों  को  प्रवेश  दिलाने  FT  था  |  स्नातकोत्तर  शिक्षा  पर  अधिक  ध्यान  दिया  जा

 रहा  है  तौर  कलकत्ता  तथा  चंडीगढ़  में  तीन  संस्थायें  पहले  से  ही  काम  कर  रही  हैं  ।

 कौर  अघ्ययन  के  लिये
 ८००  छात्रवृत्तियां उपलब्ध  को  गई  हैं  |  देश  में  लगभग  ३४५००  स्नातकोत्तर

 इस  समय  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रह ेहैं  जिनमें  से  लगभग  १७००  छात्र  हाउस  सजन  शादी  के

 रूप  में  वेतन  प्राप्त  कर
 रहे  हैं

 या  उन्हें  केन्द्रीय  सरका
 र

 द्वारा  छात्रवृत्ति  दी  गई  है  ।  इन  छात्रवृत्तियों

 की  संख्या  बढ़ाने  का  विचार  है  ।  हैदराबाद  में  एक  स्नातकोत्तर  संस्था  खोलने  के  लिये  बातचीत

 चल  रही  यदि  धन  उपलब्ध  हो  सका  तो  बम्बई  तथा  मद्रास  में  भी  स्नातकोत्तर  संस्थायें  स्थापित

 कर  दी  जायेंगीਂ  क्योंकि  हम  चाहते हैं  कि  केवल  श्रसाधारण  परिस्थितियों  में  ही  हमारे  छात्रों  को

 प्रशिक्षण के  लिये  बाहर  जाना  पड़े  ।

 इस  समय  लगभग  २,०००  शिक्षकों  की  कमी  है  ae  वह  अधिकतर  oft-freta rarer  विषयों

 के  बारे में  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  उपाय  किये जा  रहे  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त हम  प्रयत्न

 करेंगे  कि  चौथी  योजना  में  जिला  अस्पतालों  में  न्यूनतम  संख्या  में  विशेषज्ञ  हों  ।  इस  उद्देश्य  के  लिये

 कम  से  कम  १७,०००  विशेषज्ञों  की  झ्रावश्यकता  होगी  |  इसलिये  अधिका  धिक  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण

 देने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  डाक्टरों  को  अधिक  वेतन  दिलाने  के  बारे  में  faa

 मंत्रालय  तथा  योजना  अयोग  थे  विचार  ह. चविभणं  किया  जायेगा  |

 वारंगल  मेडिकल  कालेज  उन  पांच  श्री वा  कालेजों  में  से  एक  है  जो  गैर-सरकारी  समितियों

 द्वारा  चलाये  जाते  हैं  प्यार  जो  दाखिले  के  समय  प्रत्येक छात्र  से  ३,०००  या  ४,००० रुपये  कैपिटेशन

 फीस  लेते  हैं  afl aT  छात्रों  से  ट्यूशन  फीस  के  रूप  में  रुपये  प्रति
 वर्ष  लिये

 जाते हैं  ।  इस  सभा  में  तथा  राज्य  सभा  में  एं  से  कालेजों  को  सहायता  देने  की  सरकार  की  नीति  की

 कड़ी  श्रालोचना की गई है की  गई  है  ।  हमने  इनको  कुछ  सहायता  अवश्य  दी  है  परन्तु  यह  नियमित  रूप
 केन्द्रीय  स्वास्थ्य से  नहीं  दी  गई  इस  वर्ष  इन  कॉलेजों  को  कोई  सहायता  नहीं  दी  गई  है  ।

 परिषद्‌  ने  इस  प्रश्न  की  जांच  करने  के  लिये  एक  त  नियुक्त  की  है  कि  इन  गैर-सरकारी  कालेजों

 के  प्रति  सरकार  की  क्या  होती  होनी  चाहिए  कौर  इन  वर्तमान  गैर-सरकारी  कालेजों  का  किस

 प्रकार  प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  ।

 J  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 \  Mr.  DEPUTY  SPEAKER  in  the  Chair  5

 भारतीय  चिकित्सा  अनुसन्धान  परषद्‌  ने  पश्चिम  बंगाल  सरका  द्वारा  संचालित  ट्रापिकल

 स्कूल  are  मेडिसिन  को  प्रारम्भ  में  तीन  प्राध्यापकों  की  सेवाएं  प्रदान  की  थीं  तौर  वह  उनका  वेतन

 भी  दे  रही  परन्तु  उनका  वेतन  देना  परिषद्‌  की  जिम्मेदारी  नहीं  है  ae  परिषद  ने  कई  बार  बंगाल

 सरकार से  यह  उत्तरदायित्व  अपने ऊपर  ले  लेने  के  लिये  कहा  सरकार  निर्धारित  प्रणाली  के

 सार  इन प्राध्यापकों  का  वेतन  देने  में  असमर्थ  है  यदि  राज्य  सरकार इस  संस्था  को
 केन्द्र

 को

 सौंपना  चाहती  है  तो  हम  इसे  लेने के  लिए  तैयार हैं  ।

 श्री  बाकर  चली  मिर्जा  :  क्या  सरकार  उस  कालेज  को  अपने  हाथ
 में

 लेगी  ?

 जब  उसको  ये  दोनों  ऋतुदा  न  दिये  गये  भारत  सरकार  को  भ्रमणी  तरह  पता
 था  कि

 वह  कालेज  कैपिटेशन

 फीस  लेता  है  एक  गेर-सरकारी  संस्था  है  ॥
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 २  qeey
 me ot

 अनुदानों  मांगें

 डा०  सुशीला  नायर  :  हम  TL-ACHT AY  तौर  पर  चलाये  जाने  वाले  तथा  कैपिटेशन  फीस

 लेने  वाले
 मेडिकल  कालेजों  के  लिये  जिम्मेदार  नहीं  ऐसे  कालेजों  के  विरुद्ध  गम्भीर  आरोप  हैं

 ar  उपरोक्त  समिति  इस  समूचे  प्रश्न  की  जांच  करेगी  ।

 गन्दी  बस्तियां  हटाने  की  जिम्मेदारी  श्रीवास  मंत्रालय  की  है  |  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा

 है  कि  एक  विशेष  इलाके  के  Ro— zo  प्रतिशत  भंगी  चले  रोग  से  पीड़ित  हमें ऐसी  कोई  जा  नकारी

 नहीं  पूरी  जानकारी  दिये  जाने  पर  इस  मामले  में  उचित  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  ध्रनुसुचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  अदिस  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  दो  प्रकार  की

 योजनायें  बनाई  हैं  उनमें  से  कुछ  योजनायें  की  कार्यान्वित  की  जिम्मेदारी  नेचर  पर  है  लोरर

 कांश  योजनाओं  की  कार्यान्वित  के  लिये  राज्य  सरकारें  उत्तरदायी  हैं  ।  मेरी  जानकारी  के  अनुसार

 इन  योजनाओं  से  इन  जातियों  के  लोगों  को  बहुत  फाथदा  पहुंचा  है  ।

 आयुर्वेद  के  उच्च  कोटि  के  विशेषज्ञों  की  सलाह  से  आयुर्वेद  केमिकल्स  पर  कई  करोड़  रुप ये
 खच

 किये गये  हैं
 ।

 श्रायुरवेद  सलाहकार  के  विरुद्ध  व्यक्तिगत  प्रारोप  लगाना उचित  नहीं  है  ।  वह  एक

 बहुत  ही  योग्य  तथा  ईमानदार  व्यक्ति  है  कौर  वह  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  परामशं  पर  नियुक्त

 किया  गया  है  ।  देश
 के  चुने हुए  ग्रा यु वेद  विशेषज्ञों की  सलाह से  wade के  विकास  के  बारे  में

 निर्णय  किया  गया  था  जो  योजना  शभ्रायोग  द्वारा  परमं त्रित  किये  गये  थे  ।  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  संकल्प

 में
 उस

 बैठक  की  कार्यवाही के  ग्रतिरिकत ate  किसी  बात  का  उल्लेख  नहीं  है  ।  श्री  ato  fino  शर्मा

 समझते  हैं  कि  केवल  वे  ही  आयुर्वेद  के  बारे  में  जानते  हैं  aire  अन्य  किसी  व्यक्ति  को  इसकी  जानकारी

 नहीं  मैं  माननीय  सदस्यों
 को  ag  बताना  चाहती  हुं  कि  इस  प्रणाली का  देश  के  लगभग  सभी

 आ्रायुवेद  शास्त्रियों
 ने  स्वा  गत

 किया  है  जिनका  श्रायुवेंद में  पूर्ण
 विश्वास  है  ।  मैं  यह  सुझाव  स्वीकार

 करने  में  प्रसाद  हुं  कि  आयुर्वेद  स्नातकों  के  लिये  एलोपैथी  का  संक्षिप्त  पाठ्यक्रम  श्रीनिवास  बना  दिया

 जाये  रोक  एलोपैथी  के  स्नातकों  के  लिये  श्रायुवेंद  का  संक्षिप्त  पाठ्यक्रम  श्रलिवायं  बना  दिया  जाये  |

 ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  ने  आयुर्वेद  कालेज  बन्द  कर  दिया  है  ।

 लखनऊ  तथा  मद्रास  में  भी  ऐसा  ही  किया  गया  है  क्योंकि  विद्यार्थी  एम०बी  ०बी०एस०  की  ही  उपाधि

 प्राप्त  करना  चाहते  हैं  ।  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  को  आयुर्वेद  के  बारे  में  गवेषणा  कार्य  करने

 के  लिये  एक  स्नातकोत्तर  प्रशिक्षण  संस्था  स्थापित  करने  में  सहायता  दी  गई  है  ।  यह  संस्था  अच्छा

 कायें  कर  रही  है  ।

 राज्य  सरकारों  ने  श्रायुवद  चिकित्सकों  को  एलोपैथिकचिकित्सकों  के  बराबर  वेतन  देने  का

 सुझाव  मंजूर  नहीं  किया  है  ।  श्री  यशपाल  सिंह  का  gare  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 अ्रायुवेद  के  लिये  प्रयोगशालायें  खोलने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  भ्रायु्वे दिक
 औषधियों  का

 अध्ययन  करने  के  लिये  १०  खोल  दिये  गय ेहैं  ।  जहां  तक  जामनगर  संस्था  का  प्रश्न  है

 उसे  घ्रपने  ढंग  सें  ग्रा युव  द
 का  विकास  करने  की  पुरी  स्वतंत्रता  है  ।  सारे  देश  में  mages  डिस्पैंसरियों

 खोलना  हमारा  काम  नहीं  है  ।  यह  राज्य  सरकारों  का  काम  है  कौर  वे  इन्हें  खोल  रही  हैं

 केन्द्र  की  र  से  गोल  मार्केट  में  एक  aga  few  डिस्पेंसरी  खोली  गई  इसमें  अधिक  भीड़  नहीं

 रहती  है  फिर  भी  एक  कौर  डिस्पेंसरी  खोलने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्र  मैं  देश  में  प्र  चलित  छूत  की  बीमारियों
 की

 are  कराती  हूं  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  इस

 बारे  में  कल  एक  प्रश्न  पूछा  था  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  दिशा  में  १९४६  से  लेकर  qeyy  तक

 3159 2eKe ,



 Demand  for  Grants
 eS  April

 2,  1964

 सुशीला

 देश  भर  में  काफी  काम  शिया  गया  है  ।  मलेरिया  उन्मूलन  के  लिए  भी  काफी  कुछ  किया  गया  ।

 इन  कार्यों  का  बहुत  ही  भ्रच्छां  परिणाम  रहा  है  ।  करोड़  लोगों  के  लिए  इस  समय  ८०  ह 'यूनिट' ह

 काम  कर  रहे  हैं  ।  कौर  यह  वह  क्षेत्र  हैं  जिनमें  मलेरिया  उन्मूलन  कार्य  समाप्त  किया  जा  चुका  है  ।

 अब  वहां  की  सामान्य  स्वास्थ्य  सेवाओं  को  अरब  यह  काम  सम्भाल  लेना  चाहिये  ।  ताकि  यहां  पर  पुनः

 मलेरिया  न  फैल  जाये  ।  प्रत्येक  चुनाव  क्षेत्र  के  नेतायों  को  इस  wit  बड़ी  जागरूकता  से  ध्यान

 देना  चाहिए  ।  यदि  कोई  भी  मामला  उनकी  नज़र  में  ग्रा  जाये  तो  तुरन्त  खून  का  परीक्षण  करके

 मलेरिया  विरोधी  चिकित्सा  कराई  जानी  चाहिए  ।  इस  बारे  में  सफलता  प्राप्त  करने  के  लिए

 हम  ने  प्रत्येक  क्षेत्र  में  जहां  की  १०  हज़ार  की  आबादी  है  भ्रमणा  दो  हज़ार  परिवार  रहते  दो

 किताबों  की  व्यवस्था  की  गयी है
 |  यह  दो  कॉायकर्ताग्रों  में  एक  कार्यरत  |  यह  घर  जा  जा  कर

 लोगों  को  समुचित  परामर्श  देंगे  ।

 मैं  उत  सुझावों  को  हार्दिक  रूप  में  स्वीकार  करती  हूं  जो  कि  श्री  रामेश् वरा नन्द  ने  दिये  हैं  ।

 उनका  कहना  है  कि  झ्रात्मनियंत्रण  तथा  ब्रह्मचयं  का  पालन  किया  जाय  ।  इस  बारे  में  मेरा  निवेदन

 है  ब्रह्मचर्य  श्र  आत्मनियंत्रण  चाहे  कितना  ही  अभीष्ट  लेकिन  वे  जबरदस्ती  लागू  नहीं  किये  जा

 सकते  ।  फिर  भी  परिवार  नियोजन  केन्द्रों  ने  बरच्छा  काम  किया  है  ।  सरकार  ने  यह  देखने  की

 को।शश  की  है  कि  परिवारों  में  जाकर  लोगों  से  मिलने  शर  उन्हें  अ्रपनेਂ  परिवार  का  नियोजन  करने

 की  शिक्षा  देने  के  लिए  कार्यकर्ता  नियुक्त  किये  जायें  ।  कुल  लगभग  दस  लाख  व्यक्तियों  ने  बन्ध्या  करण

 आपरेशन  कराये  हैं  ।  इसका  श्री  है  कि  इस  योजना  से  लगभग  २०  लाख  व्यक्तियों  को  लाभ

 l  सरकार  यह  सुझाव  नहीं  मान  सकती  कि  बन्ध्यीकरण  आपरेशन  कराने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति

 को  १००  रुपया  दिया  जाय  ।

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि
 प्राय  करण

 के  लिए  सरका र  द्वारा  धन  की
 सहा  यता

 देना  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण

 होगा  ।  लोंगों  को  अपनी  इच्छा  से  भ्रापरेशन  कराना  चाहिये  देहातों  में  भी  परिवार  नियोजन  के

 बारे  में  हम  परामर्श  देने  तथा  बन्ध्यीकरण  की  व्यवस्था  कर  चुके  हैं  1  मैं  इस  बारे  में  यह  भी  बताना

 चाहती  हूं  कि  पहले  बन्ध्यीकरण  केवल  ग्राहकों  का  ही  किया  जाता  रहा  है  परन्तु  wa  पुरुष  भी  इस

 कार्य के  लिए  आगे  आरा  रहे  हैं  ।  पुरुषों की  संख्या  दो-निहाई  हो  गयी  है  ।  इस  कार्यक्रम
 का  मुसलमानों

 शर  ईसाइयों  ने  विरोध  भी  किया  है  ।

 हैजे  के  बारे  में  भी  काफी  चिन्ता  प्रकट  की  गयी  है  ।  मैं  भी  इस  चिन्ता  में  माननीय  सदस्यों  के

 साथ  सम्मिलित हूं
 ।  हम  ने  इस  बारे  में  काफी  जागरूकता  से  कार्य  हाथ  में  लिया  है  ।  गत  ठ. व्षे

 बिहार  कौर  महाराष्ट्र  इत्यादि  राठ  राज्यों  में  हैजे  के  मामले  हुए  हैं  ।  इन  आठ  राज्यों  में

 ५३  जिलों  में  विशेष  रूप  से  हैज़ा  फैला  है  ।  हमने  इस  बारे  में  सम्बद्ध  राज्यों  के  स्वास्थ्य  निदेशकों

 का  सम्मेलन  बुलाकर  इसके  लिए  समुचित  निर्णय  किये  हैं  ।  केन्द्र  की  कार  से  इसके  लिए  एक

 एकक  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  मामलों  का  तुरन्त  परीक्षण  करने  की  भी  व्यवस्था  की  गयी  है

 श्र  यह  भी  प्रबन्ध  फिया  गया  है  कि  जहां  से  हैज़े  की  रिपोर्ट  मिले  वहां  यह  रोग  यार  अधिक  न

 फलने  पाये  ।  इस  मामले  में  काफी  सावधानी  से  कार्य  किया  जा  रहा  है  श्र  fags  स्वास्थ्य  संस्था

 करा  भो  सहयोंग  प्राप्त  किया  जा  रहा  है  ।  हमने  कुछ  विशेषज्ञों  की  सहायता  र  ऐसा  इलाज़  खोज

 निकाला  है  फि  शायद  हो  कोई  व्यक्ति  इस  बीमा री  से  मरे  ।  कलकत्ता  के  संक्रामक  रोगों  व  अस्पताल

 में  शायद  ही  कोई  व्यक्त  होंगा  जो  इस  रोंग  से  मरा  होंगा  ।  हैज़े  की  रोकथाम  करने  फे  लिए

 १०  विज्ञान  केन्द्र  भी  खोले  जा  रहे  हैं  ।  हैजे  सम्बन्धी  त्रिसीज  के  प्रभाव  की  जांच  करने
 के  लिए  भी
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 अनुदानों
 की  मांगे

 चतरा
 १८८६

 काम  किया  जा  रहा  है  ।  लेकिन  इंस  कारण  कि  हैज़े  का  स्वच्छता  ALS हवा हग  पीने  के  पानी  से  गहरा

 सम्बन्ध  है  प्रौढ़  यदि  उनकी  ठीक  व्यवस्था  हो  गयी  होती  तो  हम  ने  इस  रोग  पर  काफी  अच्छे

 प्रकार से  इस  पर  नियंत्रण  कर  लिया  होता  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  स्वास्थ्य  शिक्षा  देंने  पर  जोर  दिया  मैं  इस  बारे  में  इस  समय

 विस्तार  में  जाने  में  अ्रसमथ  हूं  ।  परन्तु  इतना  ही  कहना  चाहती  हु  कि  हम  इस  बार  में  जो  कुल  सम्भव

 है  कर  रहे  हैं  हमने  इस  काय  के  लिए  पाठ्य  पुस्तकें  भी  तैयार  की  हैं  ताकि  इससे  अध्यापकों  को  समय

 समय  पर  पथप्रदर्शन  हो  सके  ।  प्रारम्भिक  स्कूलों  में  भी  स्वास्थ्य  शिक्षा  का  समुचित  प्रबन्ध  किया

 गया  है  ।  इस  मामले  में  शिक्षा  मंत्रालय  के  साथ  पूर्ण  समन्वय  से  कार्य
 किया

 जा  रहा  है  |  दोनों

 मंत्रालय  मिल  करर  कार्यक्रम  बना  रहे  हैं  ताकि  हम  छात्र  समुदाय  के  स्वास्थ्य  की  रक्षा  कर  सकें  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  पश्चिमी  बंगाल  में  चेचक  के  फैल  जाने  की  बात  की  मेरा  इस

 बारे
 में

 निवेदन
 है  कि  १९६३  में  वहां  चेचक  के  GRRE  मामले  हुए  जब  कि  VERY

 में इन  मासलों  की  संख्या  Yok  रह  गयी  ।  VERB  में  १९१०  मामले  जब  कि  फरवरी

 १६६४  में  यह  संख्या  ५४०  हो  गयी  इस  तरह  इस  दिशा  में  काफी  कमी  हुई  ।

 देश  भर  में  लगभग  ४३  प्रतिशत  लोगों  को  चेचक  के  टीके  लगाये  गये  हैं  ।  यह  भी  प्रय  न  किया  जा

 रहा  है  कि  देश  की  बाकी  जनसंख्या  कों  भी  टीके  लगाये  जायें  ।  हम  देश  में  वेक्सीन  बनाने  का  भी

 प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  यह  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है
 कि  फाइलेरिया  को  भी  रोकने  का  प्रयत्न

 किया  जा  रहा  है  ।  योजना  आयोग  को  जल  निष्कासन  योजनाओं  के  लिए  श्रमिक  सहायता  देने

 के  लिए  मनाने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ताकि  फाइलेरिया  पर  नियंत्रण  किया  जा  सके  ।  इसका

 दूसरा  सुझाव  यह  दिया  गया  है  कि  इस  रोंग  को  रोकने  के  लिए  नगरपालिकाश्रों  को  व्याजरहित

 दी घं कालीन  ऋण  दिया  जाना  चाहिये  ।  समय  के  साथ  साथ  हम  कौर  भी  कई  प्रकार  की  भयंकर  बीमा

 रियों  के  प्रबन्ध  करेंगे  ।  तपेदिक  भी  एक  भयंकर  रोग  है  कौर  हम  उसकी  कौर  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 मलेरिये  के  बाद  यही  एक  रोग  है  जिसने  सबसे  alas  जानें  ली  हैं  ।  काफी  वर्षों  से  हम  इसके

 रोकथाम  का  प्रयत्न
 कर

 रहे  हैं  ।  बंगलौर  स्थित  क्षय  रोग  संस्था  झ्र
 मद्रास  स्थित  रसायन-चिकित्सा

 केन्द्र  में  किये  गये  भ्रनुसन्धानों  से  पता  लगा  है  कि  घर  पर  रहकर  चिकित्सा  कराना  भी  अस्पतालों

 में  रह  कर  चिकित्सा  कराने  के  समान  प्रभावी  हो  सकता  है  कौर  इसके  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही

 है  ।  श्रौबघियों  का  खच  उठाने के  लिए  राज्यों  से  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।
 मैं  चाहती हूं  कि  माननीय

 सदस्य  इस  बात  को  समझ  लें  कि  उन्हें  लोंगों  को  यही  परामर्श  दें  कि  जो  भी  कोई  इस  रोग  का

 इलाज  कराये  उसे  पूरे  एक  साल  का  कोर्स  लेना  चाहिये  |  एक-दो  महीने  इलाज़  कर  के  बीच  में  ही
 उसे  नहीं  छोड़  देना  चाहिए  |

 ma  मैं  कुष्ठ  रोग  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहती हूं
 ।  लगभग  ३  ५  लाख  कोढ़  के  रोगियों

 का  विभिन्न  योजनाओं  के  ग्रन्तगंत इ  लाज  हो  रहा  है  ।  सर्वेक्षण  का  तथा  इलाज़  करने  की

 शिक्षा  देने  का  कार्य  चल  रहा  है  ।  कोढ़  को  दूर  करने  के  लिए  लगभग  ३०  स्वयंसेवक  संस्थायें  भी

 काम  कर  रही  हैं  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  qX-Ro  सरकारी  संस्थायें  कुष्ठ  रोग  को  दूर  करने  का  प्रयत्न

 कर  रही  हैं  ।  महरौली  में  जो  ग्र स्प ताल  चल  रहा  है  वह  तपेदिक  संघ  की  ग्रोवर  से  चल  रहा  है

 भारत  सरकार  की  करार  से  नहीं  ।  फिर  भी  इस  बारे  में  जो  भी  शिकायतें  हैं  उस  पूरी  तरह  दूर  करने

 का  प्रयत्न  किया  जायेगा  ।  यह  पुछा  गया  है  कि  अंशदायी  स्वास्थ्य  सवा  मद्रास  att  कलकत्ता  में

 क्यों  लागू  नहीं  की  जा  रही  ।  बम्बई  में  इसे  लागू  किया  गया  है  श्र  वहां  यह  काफी  सफल  रही

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  सरकार  दिल्‍ली  के  अतिरिक्त  wer  स्थानों  पर  भी  इस  योजना  को
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 Demand  for  Grants  Chaitra  13,  1886  (Saka)
 a pa  ae

 [sto  सुनील

 करना  चाहती है  परन्तु  धन  की  कमी  के  कारण  ऐसा  नहीं  कर  पा  रही  ।  यह  योजना  आजकल  लगभग

 + श  लाख  लोगों  पर  लाग ूहै  ।  १,३१,१७८  परिवार  इसके  अर्न्तगत  जाते  हैं  ।  कुछ  इलाकों  में

 दस  योजना  का  स्पर्श  दान  लेकर  इसे  गर-सरकारी  लोगों  पर  भी  लागू  कर  देने  का  प्रस्ताव  था  ।

 २४९  असिस्टेन्ट इस  योजना  के  ais  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  लगभग  ६०  लाख  लोग  प्रति  वर्ष

 ससे  लाभ  उठाते  श्रंगार  यह  सेना  निरन्तर  लोकप्रिय  होती  चली  जा  रही  है  ।  श्रीमती  aaa

 निगम  का  यह  सुझाव  ठोक  है  कि  अस्पतालों  से  दवाई  लेने  वालों  कों  प्रत्येक  नुस्खे  पर  पांच  अथवा  दस

 नये  पसंद  देने  चाहिये  ।  इससे  यह  भावना  भी  बनती  है  कि  दवाई  के  पसे  देने  से  दवाई  बरच्छा  अग्रसर

 करती है

 इस  संदर्भ  में  मैं  जल  सम् भरण  योजनाओं  की  बोत  भी  करती  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने

 कहा  है  कि  इन  योजनाओं  के  लिए  किसी  से  कुछ  न  लिया  जाय  ।  मेरा  निवेदन है  कि  जब  तक

 गांवों  में  को  हैं  तब  तक  पानी  मुफ्त  दिया  जा  सकता  है  लेकिन  जब  पानी  का  प्रबन्ध  नलों  द्वारा

 फिया  जायेगा  तो  पानों  का  खर्चें  तो  देना  ही  होंगा  ।  क्योंकि  कुछ  ऐसे  as  होंग  जो  निरन्तर  चलेंगे

 ौर  कोई  एक  व्यक्ति  सदा  के  लिए  उसकी  जिम्मेदार रीਂ  नहीं  ले  सकेगा  |  उसकी  जिम्मेदारी  तो  किसी

 पंचायत  अथवा  किसी  व्यक्ति  को  लेनी  ही  होंगी  ।  तौर  किसी  न  किसी  हिसाब  से  खर्चा  तो  war

 करना ही  होंगा  ।  मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  देश  में  वेक्सीन  बनाना  भी  देश  में  प्रारम्भ

 हो  गया  है  ।  रकत  बैंकों  ने  भी  ore  काल  में  काफी  काम  किया  है  ।  रकत  एकत्रित  करने  में
 ने  बड़ा  शानदार  काम  किया  |

 गांवों  में  भी  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोले  जा  रहे  इस  समय  इन  की  संख्या  BoE  है  |

 carat  की  ,  रही  है  कि  तीसरी  योजना  के  wei  सभी  पांचਂ  हज।र  सामुदायिक  विकास

 ast में  प्रारम्भिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोल  दिये  जायेंगे  ।  चीन  के  हमले के  कारण इस  दिशा  में  कार्य

 कुछ  ढीला  पड़  गया  था  पर  उसको  तेज  कर  दिया  जायेगा  |  खाद्य  में  मिलावट के  लिये  प्रति

 से  विधेयक  प्रस्तुत  हो  रहे  हें
 ।  वह  इसी  सत्र  में  प्रस्तुत हो  जायेंग े।

 कैंसर  के  बारे  में  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  हैं
 कि  यह  तम्बाकू पीने  से  पैदा  होता  है  उन्हों

 ने  मांग  की  है  कि  तम्बाकू  पीने  पर  कानूनी  पाबन्दी  लगो  दी  जाये  |  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  सरकार

 तम्बाकू  के  प्रयोग  पर  पाबन्दी  नहीं  लगा  सकती  चाहे  इससे  की  बी  मारी  ही  क्यों  न  फैलती  हो  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  प्रस्वीकृत  हुए  ।

 The  cut  motions  were  put  and  negatived.

 अध्यक्ष  महोदय  स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  लिये  रखी  गयी

 स्वीकृत  हुईं  ।

 The  following  Demands  in  respect  of  Ministry  of  Health  were  put
 and  adopted  :

 Ties  राशि संख्या
 अ

 रुपय

 इस  स्वास्थ्य  मंत्रालय  20,8  १,०००

 ४३  चिकित्सा  कौर  लोक-स्वास्थ्य  Vv  oo

 wo  स्वास्थ्य  मं  व्या a1  लंघ  ग्रन्थ  राजस्व  व्यय  घ८1७,२  ८,०००

 _  29.0  स्वास्थ्य  मंत्रालय  का  पु  जी  परिव्यय  €,€  R,24,000
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 2  १९  तूफानों  की  मांगें

 उद्योग  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  सभा  उद्योग  मंत्रालय  की  मांगों  पर  विचार  करेगी  इसके  लिए

 ६  घंटे  निर्धारित  किया  गया  है  ।  जो  माननीय  सदस्य  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  बह

 लिख  कर  दे  संकते  हैं  ।

 ae  १९६४-६५.  के  लिये  उद्योग  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  लिम्तलिखित  मांगें  प्रस्तुत  की

 विा
 गई  :

 सख्या  शिक्षक  राशि

 पक क  अ  ि  वि  वाण  कि

 स्पा

 49  उद्योग  मंत्रालय  3¥Y,3¥,000

 yo  उद्योग  १६  &v  o090

 ९  तमक  ४१,३४५,०००

 ॥: हँ.  उद्योग  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  व्यय  र८,५४ २,०००

 Re  उद्योग  मंत्रालय  का  पूंजी  परिव्यय  २,८६,२६,०००

 श्री  data  १९४८  ZEAE  के  औद्योगिक  नीति  संकल्प

 का  मुख्य  उपाय  समाज
 में

 alas  विषमता  को  कम  करना  तथा  उद्योगों  का  संतुलित  करना  था  |

 किन्तु  tar  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  ने  अपने  इस  संकल्प  को  उठा  कर  एक  तरफ  ताक  में  रख  दिया

 है  प्र इस  होती  का  प्रयोग  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।  प्रायोजित

 अ्रथव्यवस्था चालू  करने के  १३  बर्ष  के  बाद  बड़ी  मुश्किल  से  श्रमिक  शक्ति  के  केन्द्रीयकरण  को

 रोकने  के  लिए  एक  एकाधिपत्य  आयोग  की  नियुक्ति  करना  सरकार  की  गलत  नीतियों  का  alas

 सरकार  एक  तो
 देश  में  समा  जवाद  स्थापित  करने  का  दावा  करती  दूसरी पोर  उद्योगों

 में  एकाधिपत्य  की  प्रवृत्ति  बढ़  रसरी  सरकार  महलनवोस  समिति  की  रिपोर्ट  प्रकाश  में  नहीं  लाना

 चाहती  किन्तु  समाचार  पत्तों  में  प्रकाशित  कुछ  अंशों  के  अनुसार  बर्ष  PERo-F2  में  कुल  समवायों के

 ८६  प्रतिशत  समवाय
 ५

 लाख  रुपये  से  कम  दत्त  पूंजी  बाले  थे  कौर  इन  में  कुल  दत्त  पूंजी  १४.६

 प्रतिशत  भाग  लगाया  गया  है  जबकि
 ५०

 लाख  रुपये  से  रिक  दत्त  पू  जी  वाले  समवाय  कुल  सेवायों

 का  केवल  ६  प्रतिशत  भाग  हैं  इन  में  कुल  दत्त  पूजी  का  ५३  प्रतिशत  भाग  लगा  हु

 छोटे  उद्योगों  की  भ्र पे क्षा  बड़े  उद्योग  बहुत  प्रतीक  लाभ  कमाते  हैं  ।  इस  सेਂ  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  फि

 श्रमिक  शक्ति  का  केन्द्रीयकरण  बढ़  रहा  है  ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  मध्यकालीन  मूल्यांकन  को  देखने  से  यह  बात  स्पष्ट  हो  गई  है

 कि  गैर-सरकारी क्षेत्र  की  प्रगति  पिछड़  गई  इस  क्षेत्र  में  लाभ  की  मात्रा  में  तो  वृद्धि  हुई  है  किन्तु

 नियोजित  पु  जी  इसके  भ्रनुपात  से  नहीं  बढ़ी  है
 ।

 सरकार  द्वारा  अनेक  रियायतें  देने  के बावजूद भी  गैर

 सरकारी  क्षेत्र  अर्थव्यवस्था  की  आवश्यकताओं  की  दुष्टि  से  भी  उत्पादन  बढ़ाने  में  श्रसफल  रहा  है  ।

 जुलाई  es  में
 कपड़े  का

 उत्पादन  ४१७०  लाख
 गज  था  जबकि  जुलाई  FERR  में

 ४३८०  लाख  गज  कपड़ा  तैयार  किया  गया  था  ।  सरकार  को  इस  कौर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 है  ।

 3163 ३१६३
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 Demand  for  Grants
 tree a  a  ee

 April  2,  1964

 दिनेश  भट्टाचार्य ]

 लाइसेंस  देने  में  सरकार  की  नीति  बडे  व्यापारियों  का  पक्ष  लेने  की  है  ।  छट  सीमा  १०

 लाख  रुपये  बढ़ा  कर  २४  लाख  रुपये  जिसकी  घोषणा  हाल  में  की  गई  छोट  पहचान  तथा

 औसत  दर्ज  के  उद्योगों  के  लिए  लाभकारी  नहीं  है  ।  इस  से  बड़े  उद्योगों  को  ही  लाभ  होगा  |  सभा  में

 उद्योग  dat  द्वारा  दिये  गये  प्रश्नों  के  उत्तर  के  अनसार  वर्ष  १९६०  से  लेकर  वर्ष  RERR

 तक  अधिकांश  मफतलाल  श्रीराम  इरादी  बडे  व्यापारियों  को  ही  दिये

 गय  हैं झ्र ौर  ये  ही  लोग  उद्योगों  के  समचे  क्षेत्र  पर  नियंत्रण कर  रहे  हें  ।  सरकार की  इस  होती

 परिणामस्वरूप  प्राथमिक  शक्ति  का  केन्द्रीयकरण  हो  रहा  है  शर  देश  में  एकाधिपत्य  को  भी  बढ़ावा

 मिल  रहा  है  ।

 सरकार  द्वारा  उद्योगों  को  निरंतर  रियायत  देने  के  बावजूद  भी  वे  श्रपनी  पूरी  क्षमता से  उत्पादन

 नहीं  कर  रहे  हैं  ।  ' विवियन  बोसਂ  जांच  समिति  के  अनसार  ग्रोवर  गीत  क्षेत्र  में  भ्रष्टाचार  बड  पैमाने

 पर  विद्यमान है  ।  कुछ  उद्योग तो  जान  बूझ  कर  उत्पादन  में  कमी  कर  रहे  हैं  ।  किसी  व्यक्ति  अथवा

 समवाय  को  भ्रष्टाचार  का  दोषी  पाये  जाने  पर  भी  छोड़  दिया  जाता  है  |  सरकार  को  भ्रष्टाचार  को

 टूर  करने  के  लिये  शीघ्र  कोई  कार्यवाही  बनी  चाहिये  |

 सरकार  छोटे  उद्यागों  को  अ्रपेक्षित  वित्त य  सहायता  नहीं  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 बहुत  से  छोटे  उद्योग  धन  के  प्रभाव  में  उत्पादन  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में

 पेटी  उद्योग  को  किसी  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  freq  डनलप  कम्पनी

 को  पेटियां  बनाते  के  लिए  वित्तीय  सहायता  गई
 है

 लघु  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  की  दृष्टि  से  सरकार  को  कलकत्ता  में  छोटे  इंजीनियरी  एकक

 की  भी  सहायता  चाहिये  ताकि  यह  उद्योग  अपना  उत्पादन  बढ़ा  सकें  |  बहुत  कच्चे  माल

 तथा  विद्युत  शक्ति  की  कमी  के  कारण  अरपना  काम  नहीं  चला  सकते  ।  इसलिए  प्रौद्योगिक  विकास

 की  दृष्टि
 से  सरकार  को  उन  की  सहायता  करनी  चाहिये  |  VU TAT  में  लोहे  के

 कील  बनाने  वाले  ५०  कारखाने  चालू  हुए  थे  परन्तु  बड़े  निर्माताओं  से  मुकाबला  होंने  के  कारण  उन्हें

 निर्माण  बन्द  करना  पड़ा  |  इसलिए  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  छोटे  उद्योंगों  को  वित्तीय  सहायता  दे

 कच्चा  माल  उपलब्ध  करें
 |

 ऊन  न  मिलने  के  कारण  पंजाब  के  हौजियरी  उद्योग  में  संकट  की  स्थिति  पैदा  हो  गयी  है  ।

 कई  वर्षों  से  सारे  देश  के  हथकरघा  बनकर  कठिनाई  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 की  अन्य  राज्यों  से  धांगे  का  पर्याप्त  सम्भरण  नहीं  हो  रहा  है  ।  ग्रावइ्यकता  इस  बात  की  है  कि

 करघों  के  लिये  धागा  शादी  माल  dare  करने  के  लिये  कारखाने  स्थापित  किये  जायें

 शक़्तिचालित  करघों  के  सिलसिले  में  स्थिति  यह  है  कि  धागे  पर  कर  लगने  से  इस  उपायों

 में  भी  संकट  पैदा  हो  गया  है  ।  इसलिये  इस  नये  कर  को  वापस  ले  लेना  चाहिय े।

 देश  में  छोटे  उद्योगों  की  अरर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  जैसे  प्लाईवुड

 तथा  सुखी  बैटरियां  शादी  उद्योग  ।  यदि  इन  छोटे  कौर  मध्यम  श्रेणी  के  उद्योगों  की  कौर  ध्यान  नहीं

 दिया  गया  तो  या  तो  बड़े  उद्योगपतियों  पर  ही  निर्भर  रहना  पढ़ेगा  या  देश  के  आ्रौद्योगीकरण  का  एक

 स्थायी  आघार  नहीं  होगा  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  संसाधन  att  क्षमता  होने  के  बावजूद  भी  उद्योंगों  की  स्थिति  क्षीण  होती

 की  प्रशिक्षण  ..  कच्चे  माल जा  रही  है  ।  परन्तु  सरकार  भी  वित्तीय  त

 उपलब्ध  कर  के  स्थिति  को  सुधार  सकती  है  ।
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 १३  १८५६  )  अ्रनूदानों ध  की  मांगें
 et  ae

 हल्दिया  भ्रमणा  दण्डकारण्य  में  एक  इस्पात  कारखाना  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव  था

 परन्तु  उसका  परिणाम  अभी  तक  कुछ  भीਂ  नहीं  निकला  .।

 उद्योगों  के  लिये  are  शरणार्थियों  को  बसाने  के  लिये  मंत्रालय  ऋण  देता  रहा  है  परन्तु  केवल

 ण  देने  थे  बाम  नहीं  चल  सकता  i  लाखों  लोग  बेकार  यदि  नये  उद्योग  स्थापित

 faa  जायें  तो  उनकी  समस्या  भी  हल  हो  पकती  है  श्र  देश  की  ्य  व्यवस्था  भी

 iE  सफलता है  ।

 श्री  रामचन्द्र  उलाका  :
 मैं  इस  मंत्रालय  कीਂ  मांगों  का  समान  करता  हूं  ।

 इस  मंत्रालय  ने  प्रशंसनीय  काम  किया  है  ।  जैसे  कि  प्रतिवेदन  से  विदित  है  प्रौद्योगिक  उत्पादन  उत्तरोत्तर

 बढ़ा है  ।

 परन्तु  यह  देखा  गया  है  कि  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  मामले  में  कठिनाई  का  गावर  होता  है

 यह  बात  देश  की  प्रगति  में  बाधक  हो  सकती है  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  प्रतिरक्षा  प्रयोजनों  के  लिये

 माल  तैयार  करने  के  लिये  लाईसेंस  खले  तौर  पर  दिये  जाने  चाहियें  ।  उत्पादन  बढ़ने  सेਂ

 मलय  कम  उग  |

 छोटे  कौर  घरेलू  उद्योगों  के  विकास  से  देश  की  प्रगति  में  बहुत  योगदान  मिलता  है  ।  इस  क्षेत्र

 में  भी
 काफी

 प्रगति  देश  में  हुई  है
 ।  इनके  अ्रधिक  विकास  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 बेरोजगारी  कम  होंगी  ।

 प्रौद्योगिक  दृष्टि  से  उड़ीसा  विशेषकर  कोरापुट  जिला  बहुत  पिछड़ा  gat

 इस  क्षेत्र  के  लिये  कछ  विशेष  कदम  उठाया  जाये  ।  सरकार है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि

 चाहिए  कि  वह  अल्प  विकसित  राज्यों  को  भ्रमित  सहायता  दे  ताकि  वह  अन्य  विकसित

 राज्यों  के  बराबर  त्र  सकें  |  TH  राज्यों  को  हर  प्रकार  की  सुविधायें  उपलब्ध  की  जानी

 चाहियें  ।

 पंचायत  समितियों  को  प्रोत्साहन  देने  की  दृष्टि  से  उड़ीसा  सरकार  ने  पंचायत  समितियों  को

 प्रतिस्पर्धात्समक  प्रा घोर  पर  वार्षिक  इनाम  देने  की  एक  योजना  लाग  की  है  ।  उस  योजना के  अंतगर्त

 इनाम  जीतने  वाली  पंचायत  समिति  के  गांव  में  एक  करोड़  रुपये  तक  की  लागत से  एक  उद्योग  स्थापित

 किया  जाता  है
 ।

 यह  योजना  तो  भ्रमणी  है  परन्तु  इसके  बावजूद  भी  कुछ  गांवों  में  उद्योग  स्थापित  नहीं
 हो  सकेंगे  ।  मेरा  सुझाव  हैं  कि  प्रत्येक  पंचायत  समिति  में  एक  औद्योगिक  परियोजना  बनाई  जाये

 ait  प्रत्येक  प्राम  पंचायत  में  एक  छोटा  उद्योग  स्थापित  किया  जाय  ।  यह  कार्यवाही  केन्द्रीय  सरकार

 करे  चंकी  उड़ीसा  सरकार  के  पास  निधियां  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  उड़ीसा  राज्य  को  इस  दृष्टि  से  और

 भी  धन  देने  की  श्रावद्यकता  है
 कि  वहां  पर  उद्योग  स्थापित  करके  दरबारियों  को  बसाना  है  ।

 सरकार  का  विचार  कोरापुट  जिले  में  एक  सीमेंट  कारखाना  स्थापित  करने  का  था  परन्तु  मुझे

 बताया गया  है  कि  वह  प्रस्ताव सब  त्याग  दिया  गया  मेरा  सरकार
 से

 अनुरोध  है  कि  उस  प्रस्ताव

 कार्यान्वित किया  चंकी  श्रावइ्यकता  इस  बात  की  है  कि  वहां  पर  कम  से  कम  दो  ऐसे  कार

 खाने  स्थापित किये  जायें  ।  वीर  मित्र  पुर  में  एक  नया  सीमेंट  कारखाना  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  के

 बारे
 में

 विलम्ब  नहीं  किया  चाहिए  ।  इससे  देश  की  सीमेंट  की  आवश्यकता  भी  पूरी  होगी

 aX  सम्बद्ध  क्षेत्र  में  लोगों  को  रोजगार  भी  ।
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 Demand  for  Grants  Chaitra  13,  1886
 (Saka)

 राम  a

 हथकरघा  उद्योग  को  भी  प्रोत्साहन दिया  जाना  चाहिए  ।  इससे  लाखों  लोगों  को  रोजगार

 मसिल  सकता  है  ।  दस्तकारी  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  सरकार  को  सहकारी  संस्थानों  का  संगठन

 करना  चाहिए
 ।

 मैं  सरकार  को  यह  भी  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  जो  ग्रामीण  उद्योग  बेकार  पड़े

 हैं  उनकी  अ्रावद्यकताओओं को पुरा करके उनको को  पुरा  करके  उनको  चालू  किया  जाय  कौर  जो  उद्योग  इस  समय  उत्पादन

 कर  रहे  हैं  उनको  भ्र  प्रोत्साहन दिया  जाय  |

 उद्योग
 मंत्रालय  की

 मांगों  के  संबंध  में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये  :--

 मांग  प्रस्तावक का  नाम  कौंदती  का  ग्रा धार  कटौती  की

 संख्या  प्रस्ताव  रानी

 संख्या  a

 57.0  3  Shri  Ram  Sewak  Disparity  in  salaries  of  Rs.  100

 Yadav  employees  of  Govt.

 undertakings.’

 57  Shri  Ram  Sewak  Need  to  nationalise  Rs.  100

 Yadav  private  industries

 yc  aft  स०  मो०  बनर्जी  विद्युत  चालित  करघा  उद्योग  की  १००  रुपये

 कठिनाइयां

 10  Shri  Ram  Sewak  Rs,  100 58
 adav

 Need  to  help  cottage
 industries

 राष्  ११  श्री  स०  मो०  बनर्जी  विद्युत चालित  जांच  १००  रुपये

 समिति  के  प्रतिवेदन के

 उपस्थापन  में  विलम्ब

 घटा 9  १३  श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  प्रौद्योगिक  नीति  संकल्प  को

 कार्यान्वित  करने  में  कर  १

 रुपया  कर ग्र सफलता

 दी  जाय

 ७  qe  श्री  दिनेश  भ  ट्टाचायें  द  दि  हे  े
 ग्रामीण  गोंकोंसरक्षण  देने  राशि  घटा  कर

 में  असफलता  १  रुपया कर

 दी  जाय  ।

 भ  qX  का  भ्रत्यधिक  बोझा  १००  रुपया श्री
 कृष्णपाल  सिंह

 क  १६  श्री  दिनेश  भट्टाचाये  परिचय  बंगाल  में  पर  छपाई  १००  रुपये

 वाले  उद्योगों  को  पर्याप्त

 मात्रा  में  घागे  के  सम्भरण

 की  शझ्रावश्यकता
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 सदस्य  की  रिहा हू
 a  er  PE

 २  qaRY

 प्रस्तावक का  नाम  कठौती का  आधार  कठौती at

 साया  प्रस्ताव  राशि

 AU)  १७  श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  पश्चिम  बंगाल  yt  रेशम  _  १००  रुपये

 छपाई  वाले  उद्योगों  को  पर्याप्त

 वित्तीय  सहायता  देने  की

 श्रावदयकता

 क  qs  श्री  दीनेन  भट्टाचायं  पश्चिम  बंगाल  कें  छोटे  बेटी  १००  रुपये

 कारखानों  को  संरक्षण  देने

 की  श्रावदयकता

 ७  १६  श्री  दीने  भट्टाचायें  पाकिस्तान  के  विस्थापितों  १००  रुपये

 को  काम  पर  लगाने  के  लिये

 उद्योग  स्थापित

 करने  की  आवश्यकता

 419  Ro  श्री  हने  भट्टाचार्य  छोटे  इंजीनियरिंग  उद्योगों  को  १००  रुपये

 कच्चे माल  का  सम् भरण

 ५७  रप  श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  तांबा  धातु  घरेलू  उद्योगों  को  १००  रुपये

 उचित  fata  सहायता  देने

 की  श्रानदयकता

 RR
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  छोटे  उद्योगों  १००  रुपये

 के  विकास  के  लिये

 ee दर  व  जनक  प्रबन्ध
 ना

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 ये  सब  कटौती  प्रस्ताव  ae  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  हैं  ।

 श्री
 ब०

 ato  गांधी  मध्य
 :

 राज  उद्योग  मंत्रालय  सभी  उद्योगों  का

 दर्शन कर  रहा  सरकार  की  नीति  उन  उद्योगों
 को

 विशेषकर  प्रोत्साहन  देने  की  है  जिनमें  बड़ी

 संख्या  में  लोगों  को  रोजगार  मिल  सकता  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  अरपना  भाषण  कल  जारी  रखें
 ।

 सदस्य की  रिहाई

 RELEASE  OF  MEMBER

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मुझे  सभा  को  सुचित  करना  है  कि  अध्यक्ष  महोदय

 को
 कुप्पा

 की
 उप

 जेल

 के  सुपरिन्टेन्डेन्ट से  दिनांक  ३०  FERS  का  एक  पत्र  प्राप्त  हुप्पो
 कि

 लोक  सभा  के  सदस्य

 श्री  argo  ईश्वर  रेड्डी  को  २८  १९६६४  को  कुडप्पा  की  उपजेल  से  रिहा  कर  दिया  गया
 |

 इसक  पश्चात  लोक-सभा  ३  PeRY aA  १४,  १८८६  के  ग्यारह  ae

 तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  om  Friday,

 April  3,  1964/Chaitra  14,  1886  (Saka).
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